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संपादकीय

ए  क ऐसे युग मेें, जहााँ प्रौद्योगिकी हमारे संवाद करने, सीखने और काम करने के 
तरीके को आकार दे रही है, लोकताांत्रिक मूल्ययों पर इसका प्रभाव अकाट्य हो 
गया है। नवाचार और नागरिक जीवन के इस संगम पर, जहााँ भागीदारी को 

व्यापक बनाने के विशाल अवसर हैैं , वहीीं सावधानीपूर््वक चितंन की मााँग करने वाली 
चुनौतियााँ भी मौजूद हैैं। जब दरूदर््शशिता और जिम्मेदारी से निर्देशित किया जाता है, तो 
प्रौद्योगिकी समावेश और राष्ट् रीय विकास मेें एक सहभागी बन जाती है।

आज की डिजिटल प्रणालियााँ लोकतंत्र के स्तंभोों—पारदर््शशिता, जवाबदेही, और सार््वजनिक भागीदारी—को 
मज़बूती प्रदान करती हैैं। नागरिक वास्तविक समय मेें चर्चाओ ंमेें शामिल हो सकते हैैं , अपने विचारोों को व्यापक रूप 
से साझा कर सकते हैैं , और शासन के मामलोों पर पहले से कहीीं अधिक करीब से नजर रख सकते हैैं। जानकारी तक 
आसान पहँुच व्यक्तियोों को सूचित विकल्प बनाने और सार््वजनिक मुद्ददों मेें अधिक सार््थक तरीके से जुड़ने के लिए 
सशक्त बनाती है।

जैसे-जैसे डिजिटल सेवाएँ बढ़ रही हैैं, शासन स्वयं परिवर््तन के दौर से गुज़र रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर््म, इलेक्ट् रॉ-
निक सेवा वितरण, और नागरिक बातचीत के लिए आधुनिक उपकरण सार््वजनिक प्रणालियोों को अधिक उत्तरदायी 
और कुशल बनाने मेें सहायक सिद्ध हो रहे हैैं। ये समाधान देरी को कम करते हैैं , मनमाने विवेक पर रोक लगाते हैैं , और 
प्रशासन को लोगोों के निकट लाते हैैं।

फिर भी, इन प्रगतियोों के साथ नई चुनौतियााँ भी आती हैैं। गलत सूचना, साइबर जोखिम, और असमान डिजिटल 
पहँुच उस विश्वास के लिए ख़तरा पैदा करते हैैं जो नागरिकोों को संस्थानोों से जोड़ता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 
अधिनियम, 2023 इस सिद्धधांत को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत डेटा को जिम्मेदारी से और व्यक्तिगत गरिमा के प्रति 
सम्मान के साथ संभाला जाना चाहिए। यह स्पष्ट संचार, सुरक्षित डेटा प्रबंधन, और ऐसे तंत्ररों को बढ़़ावा देता है जो 
नागरिकोों को उनकी जानकारी पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैैं। हालााँकि यह कोई संपूर््ण समाधान नहीीं है, लेकिन 
यह डिजिटल क्षेत्र मेें सार््वजनिक विश्वास को मज़बूत करने की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम है।

यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी सभी को लाभ पहँुचाए, एक राष्ट् रीय प्राथमिकता बनी हुई है। व्यापक कनेक्टि-
विटी, डिजिटल साक्षरता, और समावेशी डिज़़ाइन के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटना सार््थक भागीदारी के 
लिए अनिवार््य है। हर नागरिक, उसके भूगोल या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, डिजिटल सेवाओ ंतक पहँुचने और 
ऑनलाइन अपने अधिकारोों का प्रयोग करने मेें सक्षम होना चाहिए।

उतना ही महत्वपूर््ण है हमारे सूचना पारिस्थितिकी तंत्र मेें विश्वास को पोषित करना। मीडिया साक्षरता को बढ़़ावा 
देना, तथ्य-जााँच (फ़़ैक्ट -चेकिग) पहल का समर््थन करना, और प्लेटफ़़ॉर््म की जिम्मेदारी को मज़बूत करना सार््वजनिक 
संवाद को विकृति से बचाने मेें मदद कर सकता है।

इस यात्रा के मूल मेें डेटा गोपनीयता और सुरक्षा निहित है। चूँकि संस्थान व्यक्तिगत जानकारी की बढ़ती मात्रा एकत्र 
करते हैैं , इसलिए मज़बूत सुरक्षा उपाय और जिम्मेदार डेटा प्रथाएँ आवश्यक हैैं—न केवल कानूनी आवश्यकताओ ंको 
पूरा करने के लिए बल्कि उस विश्वास को कायम रखने के लिए भी जो नागरिक सार््वजनिक प्रणालियोों मेें रखते हैैं।

डी.पी.डी.पी. अधिनियम का लक्ष्य एक ऐसे डिजिटल भविष्य का निर्माण करना है जो न केवल कुशल हो, बल्कि 
अडिग सत्यनिष्ठा पर भी आधारित हो। इन्फॉर्मेटिक्स के इस अंक मेें शासन मेें साइबर सुरक्षा और गोपनीयता पर एक 
अंतर्दृष्टिपूर््ण लेख शामिल है, जो पाठकोों को रक्षात्मक सुरक्षा उपायोों और सक्रिय डेटा संरक्षण रणनीतियोों के अभिसरण 
से परिचित कराता है। आइए, हम सभी इस जिम्मेदारी को अपनाएँ और वैश्विक स्तर पर डिजिटल शासन के लिए एक 
मानदंड स्थापित करेें।

हमेें अत्यंत हर््ष है कि इन्फॉर्मेटिक्स का यह पहला, पूर््ण-हिदंी संस्करण—पूरी तरह इन-हाउस तैयार—आपके 
समक्ष प्रस्तुत है। इस महत्वपूर््ण उपलब्धि का श्रेय हम महानिदेशक (एनआईसी) की सक्रिय रुचि और निरंतर 
प्रोत्साहन को देते हैैं।

हम आशा करते हैैं कि आपको यह अंक उपयोगी और ज्ञानवर््धक लगेगा।

- प्रधान संपादक
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इस प्रकाशन मेें प्रकाशित लेखोों मेें व्यक्त विचार लेखकोों 
के निजी विचार हैैं, और ये संपादकोों या राष्ट् रीय सूचना-
विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के विचारोों का प्रतिनिधित्व नहीीं 
करते। साथ ही, लेखोों मेें दिए गए तथ्ययों एवं सूचनाओ ंकी 
सटीकता की ज़़िम्मेदारी लेखकोों पर ही होगी।

अस्वीकरण

संपादकीय			   02

विषय वस्तु 			   03

राज्ययों से

असम				    04
छत्तीसगढ़ 			   10

जिलोों से

अहिल्यानगर, महाराष्टट्र 		  16 

जामताड़ा, झारखंड	  		  18 

टोोंक, राजस्थान			   20

ई-गवर्ननेंस उत्पाद एवं सेवाएँ

नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर््टल		  22 

जिज्ञासा		   		  24

ओडिशा आपदा संसाधन नेटवर््क 	 26

पैमाना पोर््टल 	  		  28

अनुमति प्रबंधन प्रणाली	  	 30
	
प्रोद्योगिकी अद्यतन

शासन मेें साइबर सुरक्षा व गोपनीयता 	 32

आधुनिक समय की साइबर
सुरक्षा चुनौतियााँ			   36 

ऐपस्के प 				    38 

अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद 		  40 
समाचारोों मेें 			   42

पुरस्कार 				    48 

विषय सूची



informatics.nic.in04 अक्टूबर 2025

राज्ययों से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

भारत के पूर्वोत्तर प्रवेशद्वार मेें डिजिटल 
उत्कृ ष्टता का नेतृत्व

अ सम, जीवतं परू्वोत्तर राज्य, जो अपनी समृद्ध साांस्कृ तिक 
विरासत, अपनी चाय, एक सीींग वाल ेगैैंडे और विशाल 
ब्रह्मपतु्र नदी के लिए जाना जाता है, देश मेें डिजिटल 

परिवर््तन मेें अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ई-गवर्ननेंस के क्षेत्र मेें 
तजे़़ी स ेप्रगति कर रहा है, और प्रशासन के सभी स्तरोों पर बहेतर 
शासन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग कर 
रहा है। राष्ट् रीय-सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) सरकार का सबस े
विश्वसनीय और प्रमखु प्रौद्योगिकी भागीदार रहा है, जो प्रशासनिक 
दक्षता को मज़बतू करन ेऔर सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सवेाओ ं
की एक विस्तृत श््रृृंखला प्रदान करन े के लिए सपंरू््ण डिजिटल 
समाधानोों को सशक्त बनाता है। एनआईसी असम राज्य केें द्र 
न े1986 स ेकार््य करना शरुू किया, और नब्बे के दशक के मध्य 
तक, राज्य के प्रत्येक जिले मेें एनआईसी की एक जिला इकाई थी। 
इक्कीसवीीं सदी के दसूरे दशक के उत्तरार््ध मेें ऑनलाइन तकनीकोों 
के आगमन न ेअसम और एनआईसी को इस स्थिति का अधिकतम 
लाभ उठान ेके लिए पूरी तरह तयैार कर दिया।

राज्य सरकार न ेअपन ेविज़न मेें डिजिटल नवाचारोों को सक्रिय 
रूप से अपनाया ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी-
सचंालित शासन असम के हर कोन े तक, शहरी केें द्ररों से लकेर 
दरूदराज के गााँवोों तक पहँुच।े इस विज़न को साकार करने के लिए 
एनआईसी न े कदम बढ़़ाया। डिजिटल इंडिया के विज़न के साथ 
अपनी प्रगति को सरेंखित करत े हुए, असम और एनआईसी ने 
ई-गवर्ननेंस समाधानोों, सपंर््क  रहित नागरिक सवेाओ,ं डेटा-सचंालित 

राज्य मेें आईसीटी पहलेें
पंचायत मतदाता सूची और चुनावोों का 
डिजिटलीकरण

लोकतंत्र की नीींव पारदर्शी और कुशल चुनावी प्रक्रियाओ ं मेें 
निहित है। हालााँकि, यह नीींव परुानी और बोझिल मनैअुल प्रणालियोों 
की अस्थिर नीींव पर खड़़ी थी। ऑनलाइन मतदाता सचूी प्रबंधन 
प्रणाली (ओ.ई.आर.एम.एस.), चुनाव प्रबधंन और निगरानी प्रणाली, 
और मतदान कार््ममिक प्रबधंन प्रणाली (पी.पी.एम.एस.) न ेराज्य चुनाव 
आयोग द्वारा चनुाव करान ेके तरीके मेें क्ररांतिकारी बदलाव किया है। 
इसन ेसंपरू््ण मतदाता सूची तयैार करन ेऔर मतदान प्रबंधन प्रक्रिया 
को डिजिटल बना दिया है। इस प्रणाली न े2,192 गााँव पचंायतोों और 
25,046 मतदान केें द्ररों को कवर किया है, जिनमेें 18,091,705 
मतदाता नामाांकित हैैं। चनुावोों के दौरान, इस प्लेटफ़़ॉर््म न ेआचंलिक 
पचंायत और जिला परिषद पदोों के लिए 7,174 नामाांकन संसाधित 
किए, 6,610 स्वीकार किए, 179 अस्वीकृत किए और 385 नाम 
वापस लिए। इस सरकार-से-सरकार (जी2जी) पहल न े असम मेें 
जमीनी स्तर के लोकततं्र मेें पारदर््शशिता और दक्षता लाई है।

सीएम डैशबोर््ड
सीएम डैशबोर््ड राज्य के शीर््ष नेतृत्व के लिए सरकारी प्रदर््शन 

की निगरानी और मूल्ययांकन हेतु एक अभिनव दृष्टिकोण है। यह 
अनूठा एपीआई-आधारित प्लेटफ़़ॉर््म ज़़िलोों की वास्तविक समय, 
डेटा-आधारित निगरानी और प्रदर््शन मूल्ययांकन को सक्षम बनाता 
है, गतिशील, स्वचालित डेटा संग्रह के माध्यम से वास्तविक 
आंकड़ों के साथ सर््वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर््शन करने वाले 
ज़़िलोों को पारदर्शी रूप से प्रदर््शशित करता है।

यह डैशबोर््ड 43 केें द्रीय योजनाओ,ं 37 राज्य योजनाओ ं और 
1 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की निगरानी करता है, जिसमेें 
17 संग्रहीत योजनाओ ंके साथ 38 परियोजनाएँ शामिल हैैं। यह 
माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियोों के लिए कार्यान्वयन 
प्रगति पर नज़र रखने और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार 
पर सूचित निर््णय लेने का एक अनिवार््य उपकरण है।

सेवा सेतु
सवेा सेत ुअसम के प्रमखु नागरिक सवेा मचं के रूप मेें प्रतिष्ठित 

है, जो 20 स े अधिक पोर््टलोों और उमगं, आधार, ई-प्रमाण और 

असम

डैशबोर््ड स े लेकर अगली पीढ़़ी के बनुियादी ढााँच े और स्वचालन 
तक, विभिन्न सरकारी विभागोों मेें व्यापक डिजिटल पहलोों को लागू 
करन ेके लिए हाथ से हाथ मिलाया। एनआईसी असम ने स्के लबेल 
आईटी समाधान विकसित करन,े मज़बतू डिजिटल बनुियादी ढााँचा 
स्थापित करन ेऔर राज्य की डिजिटल यात्रा का समर््थन करन ेवाली 
तकनीकी रीढ़ के रूप मेें खदु को स्थापित करन े के लिए नवीन 
अनपु्रयोगोों का निर्माण करन ेमेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है।

असम के डिजिटल परिवर््तन मेें एनआईसी की भागीदारी 
का पमैाना वास्तव मेें महत्वपूर््ण है। असम की सचूना एवं सचंार 
प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलोों का एक बड़़ा हिस्सा एनआईसी 
द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। इनमेें 29 राज्य-
विशिष्ट परियोजनाएँ, स्थानीय आवश्यकताओ ं के अनरुूप 12 
राष्ट् रीय परियोजनाएँ, और सवेाओ ंएव ंसरुक्षा ढााँचोों सहित महत्वपूर््ण 
बनुियादी ढााँचे की स्थापना शामिल है।

असम भारत मेें डिजिटल नवाचार 

मेें सबसे आगे है, और एक अधिक 

पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी 

सरकार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी 

का लाभ उठा रहा है। 1986 से 

मिलकर काम करते हुए, एनआईसी 

असम राज्य केें द्र और राज्य सरकार 

ने विविध आईसीटी पहलोों के साथ 

एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी 

तंत्र का निर्माण किया है, जिसने 

लाखोों नागरिकोों के जीवन को बदल 

दिया है।

मतै्रेयी सरमा 
वजै्ञानिक - बी व एसएमसी
maitreyee.sarma@nic.in

रुबाइयात उल अली 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
rubaiyat@nic.in

राज्ययों से
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राज्ययों से

डिजिलॉकर सहित 10 राष्ट् रीय प्लेटफार्ममों को एकीकृत करके 
अभतूपूर््व 815 सवेाएँ प्रदान करता है। इस सरकार-से-नागरिक (जी 
2 सी) मचं ने 1.94 करोड़ आवदेनोों का प्रससं्करण किया है, जिनमेें 
स े1.75 करोड़ आवदेनोों का सफलतापरू््वक निपटारा किया गया है।

इस मचं मेें एक एकीकृत अपील और शिकायत प्रबधंन प्रणाली 
शामिल है और यह कुशल बकै-एंड वर््क फ़़्ललो प्रबधंन के लिए एक 
इन-हाउस सवेा फ़़्ललोमास्टर का लाभ उठाता है। सगुम्यता के प्रति 
प्रतिबद्धता प्रदर््शशित करते हुए, सवेा सते ुडब्ल्यूसीएजी और जी.आई.
जी.डब्ल्यू. 3.0 मानकोों का अनुपालन करता है, जिसमेें यएूक्स4जी 
द्वारा डिज़़ाइन किया गया सगुम्यता मने ू शामिल है। इस मचं की 
तकनीकी सरंचना मापनीयता के लिए माइक्रोसर््वविससे और सरुक्षित 
निरंतर एकीकरण और परिनियोजन के लिए डेवसकेऑप्स का लाभ 
उठाती है, जो इस ेनागरिक-केें द्रित डिजिटल शासन के लिए एक 
आदर््श बनाती है।

ई.ओ.डी.बी.
व्यापार सुगमता मचं न ेअसम को उद्योग एव ंआतंरिक व्यापार 

सवंर््धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) की ई.ओ.डी.बी. रैैंकिग 2020 
मेें शीर््ष स्थान दिलाया है। यह एकीकृत जी2सी मचं 21 विभागोों और 
42 उप-विभागोों मेें 300 स ेअधिक ऑनलाइन सवेाएँ प्रदान करता 
है - 273 अतं-से-अतं और 27 बाहरी सवेाएँ।

इस मचं ने 26.65 लाख सवेाएँ प्रदान की हैैं जिनकी निपटान दर 
98.28% है। इस प्रणाली न े3.4 लाख सामान्य आवेदन पत्र पजंीकृत 
किए हैैं और 27.12 लाख आवदेनोों का प्रससं्करण किया है, जिससे 
व्यावसायिक अनुमोदन और मजं़़ूरी प्राप्त करन ेमेें लगने वाले समय 
और जटिलता मेें उल्लेखनीय कमी आई है।

ई-प्रस्तुति
असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसन ेई-प्रस्तुति के 

माध्यम स ेसरकारी वबेसाइटोों के लिए एक मानकीकृत वबेसाइट 
ढााँचा लाग ू किया है। इस पहल न ेसरकार की वबे उपस्थिति को 
मानकीकृत किया है, जिससे सभी आधिकारिक वबेसाइटोों पर 

डिज़़ाइन, पहँुच सबंंधी सवुिधाओ ंऔर सचूना संरचना मेें एकरूपता 

सनुिश्चित हुई है, जिसस े सरकारी जानकारी अधिक सुलभ और 

उपयोगकर्ता के अनकूुल हो गई है। ई-प्रस्तुति 299 वबेसाइटोों को 

कवर करती है, जिनमेें विभागोों, जिलोों, राज्य पोर््टल और राज्यपाल 

पोर््टल की वेबसाइटेें शामिल हैैं।

ई-मंत्री सभा
ई-मतं्री सभा न ेप्रस्ताव प्रस्तुत करन ेस ेलकेर निर््णयोों की ट््ररैकि ग 

और कार्यान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर असम 

मेें कैबिनटे शासन को पूरी तरह बदल दिया है, जिसस ेकैबिनटे बठैकेें  

100% कागज़ रहित हो गई हैैं।

यह प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) ई-परिचय 

और आधार प्रमाणीकरण को सहजता स ेएकीकृत करती है, और 

भारत वी सी एकीकरण भी जारी है। कार्यान्वयन के बाद स,े इस 

प्लेटफ़़ॉर््म ने 181 बठैकोों का सचंालन किया है, 3,497 निर््णयोों को 

रिकॉर््ड किया है, जिनमेें संग्रहीत कैबिनटे निर््णय भी शामिल हैैं, 

जिससे राज्य कैबिनटे की दक्षता और पारदर््शशिता मेें उल्लेखनीय 

सधुार हुआ है।

मुख्यमंत्री का आत्मनिर््भर असोम अभियान
उद्यमिता के माध्यम स े बरेोज़गारी की समस्या का समाधान 

करत े हुए, मखु्यमतं्री का आत्मनिर््भर असोम अभियान यवुाओ ं को 

स्व-रोज़गार के अवसरोों से सशक्त बनान ेऔर समावशेी सामाजिक-

आर््थथिक विकास को बढ़़ावा देन ेपर केें द्रित है। इस जी 2 सी पहल के 

तहत 2,29,145 व्यक्तियोों का पंजीकरण हुआ है, 1,04,091 आवदेन 

प्राप्त हुए हैैं, और 25,000 स ेअधिक व्यक्तियोों को अपना उद्यम शरुू 

करन ेमेें सहायता मिली है।

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली 
(आई.एल.आर.एम.एस.)

भमूि अभिलखे, सपंत्ति अधिकारोों और कृषि  प्रशासन का आधार 

हैैं। आई.एल.आर.एम.एस. न ेभूमि अभिलखे प्रबंधन प्रक्रियाओ ंको 

श्री हिमंता बिस्वा सरमा 
असम के माननीय मुख्यमंत्री 

(असम मेें संपर््क  रहित परिवहन सेवाओ ंके उदघ्ाटन समारोह 
मेें माननीय मुख्यमंत्री के भाषण का अंश)

ऐ सा माना जाता था कि असम मेें इस तरह 
का काम नहीीं हो सकता। हमने धीरे-धीरे 

शुरुआत की है। परिवहन विभाग की (संपर््क  
रहित) सेवाओ ंसे सात लाख लोग लाभान्वित हुए 
हैैं। लेकिन परिवहन मेें यह संख्या बढ़ती ही जाएगी 
और 2026 तक इस पूरी प्रक्रिया से लगभग एक 
करोड़ लोग लाभान्वित होोंगे। असम मेें रैैंडमाइजेशन 
(उनके द्वारा विकसित सीएम-ट््रा ांस एप्लिकेशन का 
संदर््भ देते हुए) देश मेें पहला है। अगर कोई इसे 
अभी करना चाहता है, तो वह असम मॉडल होगा। 
इस काम के परिणामस्वरूप, हम भ्रष्टाचार को पूरी 
तरह से खत्म कर रहे हैैं। एनआईसी असम ने हमारे 
लिए यह कार््यक्रम किया है। उन्हहोंने इसे पहली बार 
किया है और एनआईसी असम हमारे अनुरोधोों का 
जवाब देने मेें वास्तव मेें बहुत अच्छा काम कर रहा 
है। मैैं एनआईसी टीम के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता 
व्यक्त करना चाहता हँू जिन्हहोंने हम सभी के लिए 
ये सभी महत्वपूर््ण कदम उठाए हैैं। मैैं चाहता हँू 
कि आप सभी एनआईसी की तारीफ़ करेें क्ययोंकि 
उनकी वजह से ही हम कई उपलब्धियााँ हासिल कर 
पाए हैैं। हमेें इन सॉफ़्टवेयर के लिए किसी को पैसे 
देने की ज़रूरत नहीीं है, न ही कोई बिल, अनुबंध 
या टेेंडर है, हम 
बस इसे लागू 
कर रहे हैैं क्ययोंकि 
एनआईसी हमारी 
मदद के लिए है 
और हम यह कर 
रहे हैैं।

चित्र 1.1 : ई.ओ.डी.बी. वेबसाइट होमपेज

एकीकृत अनपु्रयोगोों के एक व्यापक समहू के साथ डिजिटल कर 
दिया है, जिसमेें बसंुधरा, धरित्री, भू-अभिलखे, ई-खजाना, चिट्ठा, 
स्वामित्व, लैैंडहब, एन.जी.डी.आर.एस., सर्वेक्षण/पनुर््सर्वेक्षण और 
आर.सी.सी.एम.एस. शामिल हैैं। नागरिकोों को ऑनलाइन जी2सी 
सवेाएँ सवेा सते ुपोर््टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैैं।

निर्माण सखी
निर्माण सखी निर्माण श्रमिकोों के पंजीकरण की प्रक्रिया को 

आसान बनाती है। यह दावोों की पारदर्शी प्रक्रिया, सीधे लाभ अतंरण 
द्वारा भुगतान, मानक के अनसुार ससे आकलन, और श्रमिक 
कल्याण सवेाओ ंको सरल तरीके स ेप्रदान करती है। यह असम के 
निर्माण श्रमिकोों के लिए श्रम विभाग के तहत काम करती है।

आधार वॉल्ट से जडु़न े वाला यह पहला आवेदन है। अभी तक 
इसके तहत कुल 1,35,387 आवदेन प्राप्त हुए हैैं, जिनमेें 96,471 
पजंीकरण आवदेन और 38,916 नए आवेदन शामिल हैैं।
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वबे सवर्र

डेटाबसे एनएफएस बाहर�
वेब सेवाएं

माइ�ो-स�वर्सजे नजदीक� डीआर

असम ई-ग्रास
सरकारी रसीद लखेा प्रणाली (ई-ग्रास) नागरिकोों और विभागोों 

को असम सरकार की सवेाओ ंके लिए ऑनलाइन भगुतान करन ेमेें 

सक्षम बनाती है, जिसस ेई-चालान निर्माण, बहु-शीर््ष भगुतान और 

कोषागार एवं गरै-कोषागार दोनोों शीर्षषों के लिए रसीद लखेाांकन को 

सवु्यवस्थित किया जा सकता है। इस जी2जी/जी2सी प्लेटफ़़ॉर््म ने 

वित्तीय वर््ष 2024-25 मेें 2,05,69,390 ई-चालान उत्पन्न किए हैैं, 

जिनस ेकुल ₹84,446.97 करोड़ का सगं्रह हुआ है।

डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़़ॉर््म
यह मानत ेहुए कि कुशल कार््यबल का विकास आर््थथिक प्रगति 

के लिए महत्वपूर््ण है, डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़़ॉर््म औद्योगिक 

प्रशिक्षण ससं्थानोों के सचंालन के लिए एक एकीकृत डिजिटल सुइट 

का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्लेटफ़़ॉर््म मेें तीन एकीकृत घटक हैैं: 

एक एमआईएस पोर््टल जो वास्तविक समय मेें शिक्षाविदोों, छात्ररों और 

प्रशासन पर नज़र रखता है; एक सबंद्धता पोर््टल जो आईटीआई 

अनमुोदन और अनपुालन प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है; और 

एक ई-परामर््श पोर््टल जो निष्पक्ष, कागज़ रहित, योग्यता-आधारित 

आईटीआई प्रवशे को सक्षम बनाता है।

कृतज्ञता
कृतज्ञता न ेपेेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता 

बढ़़ाकर और बाधाओ ंको कम करके पेेंशनभोगियोों पर सकारात्मक 

प्रभाव डाला है। इस जी2ई प्लेटफ़़ॉर््म न े 59,722 सवेानिवृत्त 
कर््मचारियोों को जोड़़ा है, विभागाध्यक्षषों द्वारा 55,610 मामलोों का 
निपटान किया है और 51,552 पेेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) 
स्वीकृत किए हैैं। 4,058 मामले पी पी ओ अनमुोदन के लिए लबंित 
हैैं, इस प्लेटफ़़ॉर््म न ेप्रभावशाली 92.70% पी पी ओ अनमुोदन दर 
बनाए रखी है, जिसस ेयह सनुिश्चित होता है कि सरकारी कर््मचारियोों 
को वर्षषों की सवेा के बाद उनके पेेंशन लाभ तुरंत और सम्मान के 
साथ प्राप्त होों।

ई-समीक्षा
ई-समीक्षा एक महत्वपूर््ण निगरानी उपकरण के रूप मेें कार््य 

करता है जिसका उपयोग माननीय मखु्यमंत्री, मतं्रियोों और विभाग 
प्रमखुोों द्वारा विभिन्न योजनाओ ंऔर परियोजनाओ ंकी प्रगति पर नज़र 
रखन ेके लिए किया जाता है। इस प्लेटफ़़ॉर््म ने माननीय मखु्यमतं्री 
की 215 बठैकोों मेें 3,062 कार््य बिदंओु,ं उपायुक्त सम्मेलन मेें 116 
कार््य बिदंओु,ं एचसीएम नोट्स मेें 395 कार््य बिदंओु,ं एचसीएम 
भ्रमण निर्देश मेें 180 कार््य बिदंओु ं और सीएम कॉन्क्लेव मेें 42 
कार््य बिदंओु ंको सगुम बनाया है। निगरानी के लिए यह व्यवस्थित 
दृष्टिकोण सनुिश्चित करता है कि उच्चतम स्तर पर लिए गए निर््णयोों 
की स्पष्ट जवाबदेही ततं्र के साथ कार्यान्वयन के माध्यम स ेनिगरानी 
की जाए।

ई-प्रयुक्ति सेवा
ई-प्रयकु्ति सवेा त्वरित, अनुकूलन योग्य और कुशल ऐप विकास 

के लिए वन-स्टॉप मोबाइल ऐप-निर्माण सवेा प्रदान करके जमीनी 
स्तर पर डिजिटलीकरण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्व करती है। पंजीकरण, आवश्यकताओ ंको एकत्रित करने 
और वास्तविक समय सवेा स्थिति ट््ररैकि ग के लिए एक एकीकृत 
पोर््टल की सवुिधा के साथ, यह उपयोग मेें आसान प्रणाली विभिन्न 
विभागोों को बिना किसी व्यापक तकनीकी विशषेज्ञता के मोबाइल 
एप्लिकेशन के माध्यम स े अपनी सवेाओ ं को डिजिटल बनान े मेें 
सक्षम बनाती है।

जलतरंगिणी
जलतरंगिणी आई ओ टी तकनीक के माध्यम स ेबाढ़ प्रबधंन 

और जल ससंाधन निगरानी की महत्वपूर््ण चनुौतियोों का समाधान 
करती है। यह प्रणाली वास्तविक समय मेें जल स्तर की निगरानी 
करती है, नेटवर््क -विहीन क्षेत्ररों से आरएफ/लोरा के माध्यम स ेडेटा 
प्रसारित करती है और महत्वपूर््ण सीमाओ ंपर अलर््ट जारी करती है। 
आईओटी-सक्षम आरएफ/लोरा तकनीक पर निर््ममित यह प्लेटफ़़ॉर््म 
कॉपीराइट पंजीकृत है और एनआईसी असम द्वारा पटेेेंट दायर किया 
गया है और राज्य आपदा प्रबधंन विभाग द्वारा इसे लाग ूकरन ेके लिए 
तयैार किया गया है।

इस प्रणाली न े प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैैं, जिनमेें उभरती 
प्रौद्योगिकियोों के लिए एनआईसी इनोवशेन चलैेेंज 2018 मेें स्वर््ण 
और जलवायु/आपदा लचीलापन के लिए ईटी डिजिटेक परुस्कार 
2023 मेें रजत पुरस्कार शामिल हैैं, जो परू््व चतेावनी प्रणालियोों 
के माध्यम स ेजीवन और सपंत्ति को बचाने की इसकी क्षमता को 
उजागर करता है।

असम नागरिक पुरस्कार
असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारोों के वितरण की 

सवुिधा प्रदान करने वाली यह समर््पपित ऑनलाइन प्रणाली, एक 
डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म के माध्यम स ेपुरस्कार नामाांकन को सवु्यवस्थित 

चित्र 1.2 : सेवा सेतु का सिस्टम आर््ककि टेक्चर

डॉ. रवि कोटा, आईएएस
मुख्य सचिव, असम

ए  नआईसी असम राज्य की डिजिटल परिवर््तन यात्रा मेें एक महत्वपूर््ण भागीदार रहा है, जिसके दौरान असम के 
माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व मेें कई राज्य-विशिष्ट और राष्ट् रीय परियोजनाओ ं को सफलतापूर््वक कार्यान्वित 

किया गया है।

एनआईसी के स्के लबेल आईटी समाधानोों न ेव्यापक डैशबोर््ड और अन्य ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर््म के माध्यम स ेसंपर््क  रहित 
सवेाओ ंऔर डेटा-सचंालित शासन को सक्षम बनाया है। 41 सक्रिय जी2सी, जी2ई और जी2बी अत्याधुनिक परियोजनाओ ं
और कोर इंफ्रास्टट्रक्चर सवेाओ—ंजिनमेें निकनटे, वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं और एनकेएन शामिल हैैं—के साथ एनआईसी ने 
खदु को असम मेें एक प्रमुख आईसीटी स्तंभ के रूप मेें स्थापित किया है। एनआईसी द्वारा विकसित गतिशील सीएम डैशबोर््ड 
का डेटा-सचंालित निर््णय लने ेके लिए व्यापक रूप स ेउपयोग किया जाता है। निदेशालयोों मेें ई-ऑफिस को अपनाने से 
सरकारी फ़़ाइल प्रससं्करण मेें बदलाव आया है, जबकि सवेा सते ुऔर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नसे (ई.ओ.डी.बी.) जसै ेसवेा 
पोर््टलोों न ेनागरिकोों को बहुत लाभान्वित किया है। असम को ई-परिवहन को लाग ूकरन ेमेें एक अग्रणी राज्य के रूप मेें भी 
मान्यता प्राप्त है, जो इस महत्वपरू््ण राजस्व-अर््जन क्षेत्र मेें प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।

हर ज़़िले मेें एनआईसी केें द्ररों के साथ, डिजिटल सेवाएँ अब दरू-दराज़ के गााँवोों तक 
पहँुच रही हैैं, जिसस ेयह सनुिश्चित होता है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। एनआईसी 
की साझेदारी न ेअसम को डिजिटल परिवर््तन मेें अग्रणी बनान ेमेें मदद की है। राज्य 
सरकार और एनआईसी न ेएक बहेतर और उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल तकनीकोों 
को सफलतापरू््वक लाग ूकरन ेके लिए मिलकर काम किया है। हम आन ेवाली पीढ़़ियोों 
के लिए एक डिजिटल रूप स ेसशक्त असम बनाने के लिए निरंतर सहयोग की आशा 
करत ेहैैं।
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राज्ययों से

करती है। इस पोर््टल को 2023 मेें 90 और 2024 मेें 266 आवदेन 
प्राप्त हुए, जो अनकुरणीय नागरिकोों को मान्यता देन ेमेें बढ़ती जन 
भागीदारी को दर्शाता है।

ड््र ग्स फ्री असम
ड््र ग्स फ्री असम एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकोों को नशीली 

दवाओ ं स े सबंधंित सदंिग्ध गतिविधियोों, व्यक्तियोों या परिवहन 
की सचूना पुलिस को देन ेके लिए सशक्त बनाता है। उपयोगकर्ता 
गमुनाम रूप से फोटोग्राफिक साक्ष्य और जीपीएस लोकेशन 
टैगिगं के साथ शिकायतेें दर््ज कर सकते हैैं। इस प्लेटफ़़ॉर््म को अब 
तक 1,624 शिकायतेें प्राप्त हुई हैैं, जो काननू प्रवर््तन प्रयासोों मेें 
प्रौद्योगिकी-संचालित जन भागीदारी के माध्यम स ेनशीली दवाओ ं
के खतरे स ेनिपटन ेमेें सामदुायिक भागीदारी को दर्शाता है।

सद्भावना
सद्भावना, फाइलोों के त्वरित निपटान के लिए असम सरकार 

की एक प्रमुख पहल है। सद्भावना पोर््टल के माध्यम स ेसभी भौतिक 
फाइलोों मेें लबंित मामलोों का समाधान किया जाता है और फाइलोों 
को बदं घोषित किया जाता है। इस प्लेटफॉर््म पर 316 आवेदन प्राप्त 
हुए, जिनमेें स े242 का निपटारा किया गया और 74 प्रक्रियाधीन हैैं, 
जिससे 76.58% का प्रभावशाली निपटान दर बना रहा।

परीक्षा परिणाम
एनआईसी असम न े लगातार 12 वर्षषों तक माध्यमिक शिक्षा 

बोर््ड असम (एच.एस.एल.सी. और एएचएम) और असम उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा परिषद (एच.एस.एस.एल.सी.) के परिणाम 
सफलतापरू््वक प्रकाशित किए हैैं। परिणाम के दिन 23 लाख से 
अधिक वबेसाइट विज़़िटर को सभंाला है और जारी होन े के बाद 
प्रति मिनट 12,000 हिट्स का प्रबधंन किया है, जो मजबतू बनुियादी 
ढाांच ेऔर मापनीयता का प्रदर््शन करता है।

चिकित्सा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली
मडे-एएमएस न े चिकित्सा सवुिधाओ ं मेें चिकित्सा परिसंपत्ति 

प्रबधंन को निर्बाध परिसपंत्ति प्रविष्टि, वास्तविक समय पारदर््शशिता 

और विक्रे ता एकीकरण के माध्यम स ेसधुारा और अनकूुलित किया 
है। परिसपंत्तियोों की खरीद स ेलकेर निपटान तक ट््ररैकि ग की जाती है 
जिससे उचित रखरखाव, उपलब्धता और उपयोग सनुिश्चित होता है। 
इसका उपयोग 16 चिकित्सा महाविद्यालयोों और अस्पतालोों मेें किया 
जाता है, जिसमेें 3,408 प्रमुख परिसंपत्तियााँ (93% कार््यशील) और 
44,227 लघु परिसपंत्तियााँ (92% कार््यशील) पजंीकृत हैैं, जिससे 
चिकित्सा उपकरणोों की जवाबदेही और इष्टतम उपयोग सनुिश्चित 
होता है।

शिक्षकोों के लिए राज्य पुरस्कार
यह मचं हर साल शिक्षक दिवस पर राज्य के असाधारण शिक्षकोों 

को सम्मानित करता है। इसमेें शिक्षकोों के लिए एक सवु्यवस्थित 
3-चरणीय व्यापक स्व-नामाांकन प्रक्रिया, स्वचालित मलू्ययांकन और 
पूर््वनिर्धारित मानदंडोों के आधार पर मलू्ययांकन की सवुिधा है, जिससे 
प्रशासन द्वारा निर््णय लनेा आसान हो जाता है। इस जी2सी मचं को 
2024 मेें 273 और 2025 मेें 427 आवदेन प्राप्त हुए, जिसस े2024 
मेें 13 और 2025 मेें 15 पुरस्कार विजतेाओ ंका चयन हुआ, जिससे 
राज्य भर मेें शिक्षण उत्कृ ष्टता को मान्यता मिली।

मत्स्य बैभव
असम की “घरे घरे पखुरुी, घरे घरे माछ” जी.जी.पी.जी.जी.एम.

श्री आलोक कुमार, आईएएस  (सेवानिवृत्त)
राज्य चुनाव आयुक्त, असम

य ह स्वीकार किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग असम राज्य मेें स्थानीय निकाय चुनावोों मेें पारदर््शशिता और 
ईमानदारी बढ़़ाने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया मेें आईसीटी अनुप्रयोगोों को शामिल करने के लिए लंबे समय से 

राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र के साथ काम कर रहा है। 2022 के मध्य मेें, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य मेें स्थानीय निकाय 
चुनावोों के संचालन के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष 
चुनाव सुनिश्चित करना था। यह कार््य आयोग के मार््गदर््शन मेें, राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र, असम के सहयोग से किया 
गया। इस पहल के परिणामस्वरूप, प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चुनौतियोों का सामना करने के बाद ऑनलाइन मतदाता 
सूची प्रबंधन प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.) का सफलतापूर््वक विकास किया गया। असम मेें पहली बार, आयोग ने 
मतदाता सूची तैयार करने के लिए ओ. ई. आर. एम. एस. का उपयोग किया और 1.80 करोड़ से अधिक मतदाताओ ं
वाली पंचायती राज संस्थाओ ं(पीआरआई) के लिए आम चुनाव आयोजित किए।

ओ.ई.आर.एम.एस. के सफल विकास के बाद, आयोग न ेएनआईसी असम के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया को बहेतर 
बनाने के लिए आईसीटी अनपु्रयोगोों की एक श््रृृंखला विकसित करन ेकी पहल की। ​​इनमेें ई-निर्वाचन (मतदान और 
मतगणना कर््ममियोों के कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण के लिए), मतपेटी प्रबंधन प्रणाली (मतपेटियोों के कम्प्यूटरीकृत 
यादृच्छिकीकरण के लिए), और चुनाव प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (शपथपत्ररों के साथ उम्मीदवारोों के नामाांकन के 
डिजिटलीकरण के लिए) शामिल हैैं। इन सभी अनपु्रयोगोों का पहली बार राभा हसोोंग स्वायत्त परिषद चनुाव मेें और बाद 
मेें पचंायती राज ससं्थाओ ं(पीआरआई) के आम चुनावोों के दौरान बड़़े पमैान ेपर उपयोग किया गया। पीआरआई चनुावोों 
के दौरान, 1 लाख स ेअधिक कर््ममियोों का यादृच्छिक चयन किया गया और उन्हहें सबंंधित मतदान केें द्ररों पर आवंटित किया 
गया, 50,000 से अधिक मतपेटियोों को यादृच्छिक रूप स ेआवंटित किया गया, और 7,000 स ेअधिक नामाांकन प्रपत्ररों 
का डिजिटलीकरण किया गया।

उपरोक्त सभी आईसीटी अनपु्रयोगोों को श्री रुबाइयात उल अली (एसआईओ), एनआईसी, असम के नतृेत्व मेें उच्च 
योग्य सॉफ्टवयेर इंजीनियरोों की एक टीम और एक अनभुवी प्रबंधन समिति द्वारा विकसित किया गया था। इन अनपु्रयोगोों 
का प्रबंधन एनआईसी असम के जिला सचूना विज्ञान अधिकारियोों (डीआईओ) और 
अतिरिक्त जिला सचूना विज्ञान अधिकारियोों (एडीआईओ) द्वारा कुशलतापूर््वक किया 
जाता है, जो राज्य के विभिन्न जिलोों मेें तनैात हैैं।

आयोग एनआईसी असम के प्रयासोों की सराहना करता है और असम राज्य मेें 
चनुाव प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता और विश्वसनीयता बढ़़ान ेके लिए नए आईसीटी अनपु्रयोगोों 
के विकास और कार्यान्वयन की यात्रा जारी रखन ेकी उम्मीद करता है।

चित्र 1.3 : सेवा सेतु वेबसाइट होमपेज 
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राज्ययों से

योजना के अतंर््गत, मत्स्य परिसंपत्ति पोर््टल और मत्स्य बैभव 

मोबाइल एप्लिकेशन,जी.जी.पी.जी.जी.एम. के तहत बनाए गए सभी 

तालाबोों और टैैंकोों की जीपीएस-आधारित जियो-टैगिगं के माध्यम से 

सपंरू््ण डिजिटल सपंत्ति मानचित्रण को सक्षम बनाता है। यह मज़बूत 

मोबाइल समाधान लाभार््थथियोों की जनसाांख्यिकी, तालाबोों के सटीक 

आयाम, भौगोलिक निर्देशाांक और वास्तविक समय के फोटोग्राफिक 

दस्तावजे़़ीकरण को व्यवस्थित रूप स े कैप््चर करता है। इस 

एप्लिकेशन न े जी.जी.पी.जी.जी.एम. के अतंर््गत 9,083 तालाबोों/

टैैंकोों को सफलतापरू््वक कवर किया है, जिनमेें स े9,029 को जियो-

टैग किया गया है, 99% कार््य परू््ण हो चुका है और सरकारी सपंत्तियोों 

की पारदर्शी निगरानी का प्रदर््शन किया है।

राज्य सार््वजनिक खरीद पोर््टल
माननीय मखु्यमतं्री डॉ. हिमतं बिस्वा सरमा द्वारा 22 अगस्त, 

2022 को लॉन्च किया गया, एस.पी.पी.पी., असम सार््वजनिक 

खरीद अधिनियम, 2017 के तहत असम के एकीकृत निविदा पहँुच 

मचं के रूप मेें कार््य करता है। यह मचं असम निविदाओ,ं प्रधानमतं्री 

ग्राम सड़क योजना “पी.एम.जी.एस.वाई., जीईएम और मनै्युअल 

निविदाओ ंको एकीकृत करता है, जिसस े विभागोों को एनआईटी, 

दस्तावजे़ और शदु्धिपत्र ऑनलाइन प्रकाशित करन ेमेें सक्षम बनाता 

है, साथ ही नागरिकोों को निविदा विवरण और डैशबोर््ड तक स्वततं्र 

रूप स ेपहँुच प्रदान करता है, जिसस ेसार््वजनिक खरीद मेें पारदर््शशिता 

को बढ़़ावा मिलता है।

मानव संपदा
मानव सपंदा, जिसका नाम मानव पंूजी के लिए उपयकु्त है, 

सरकारी क्षेत्र के लिए एक व्यापक आई सी टी समाधान प्रदान 

करता है, जो प्रमखु कार््ममिक प्रबधंन आवश्यकताओ ंको पूरा करता 

है। वर््तमान मेें पंचायत एव ंग्रामीण विकास विभाग मेें लागू, इस जी 

2 ई प्लेटफ़़ॉर््म ने 3,126 सवेा पुस्तिकाएँ पंजीकृत की हैैं, 5,696 

अवकाश आवेदन प्राप्त किए हैैं, और 2,109 वार््षषिक गोपनीय रिपोर््ट 

(एसीआर) तयैार की हैैं, जिससे सरकारी विभागोों मेें मानव ससंाधन 

प्रबधंन सवु्यवस्थित हुआ है।

नियुक्ति
नियकु्ति सरकारी विभागोों के लिए एक सवेा के रूप मेें सॉफ़्टवयेर 

(SaaS) आधारित भर्ती समाधान है जिसस ेभर्ती अभियान चलाया 

जा सके। भर्ती एजेेंसियााँ अधिकृत भर्तीकर्ताओ ंके रूप मेें शीघ्रता 

स ेशामिल हो सकती हैैं और न्यूनतम कॉन््फ़़िगरेशन के साथ भर्ती 

प्रक्रियाएँ शुरू कर सकती हैैं। यह प्लेटफ़़ॉर््म तजे़, कुशल और 

पारदर्शी भर्ती प्रबधंन सनुिश्चित करता है। इसन े2,50,000 आवेदनोों 

का प्रससं्करण किया है, 900 स ेअधिक पदोों पर 84 भर्ती पूरी की हैैं, 

जिससे राज्य भर मेें सरकारी भर््ततियााँ सुव्यवस्थित हुई हैैं।

ई-डाक
ई-डाक मखु्यमंत्री सचिवालय मेें प्राप्त आधिकारिक पत्ररों के 

प्रबधंन के लिए एक केें द्रीकृत, भूमिका-आधारित प्लेटफ़़ॉर््म है। 

यह भूमिका-आधारित पहँुच और कार््यप्रवाह के साथ सचंार की 

डायरीकरण, प्रबधंन और ट््ररैकि ग की सवुिधा प्रदान करता है। यह 

प्रणाली डायरीकृत और पुरान े दोनोों प्रकार के पत्ररों को सभंालती 

है, जिसस े केें द्रीकृत ट््ररैकि ग क्षमताओ ं के साथ सभी विभागोों मेें 

सवु्यवस्थित पत्र प्रबधंन सनुिश्चित होता है।

मातृ पितृ वंदना
2022 मेें शरुू की गई मात ृपित ृवदंना पहल, असम सरकार के 

कर््मचारियोों को माता-पिता और सास-ससरु के साथ गणुवत्तापरू््ण 

समय बिताने के लिए सालाना दो दिन का विशषे आकस्मिक 

अवकाश प्रदान करती है। छुट्टी लने ेके बाद, कर््मचारियोों को विभाग 

प्रमखुोों द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन और अवकाश 

अवधि के दौरान माता-पिता के साथ ली गई तस्वीरेें पोर््टल पर 

अपलोड करनी होोंगी, जिसस े कर््मचारियोों के बीच कार््य-जीवन 

सतंलुन और पारिवारिक मलू्ययों को बढ़़ावा देन ेके लिए इस परिवार 

कल्याण पहल की जवाबदेही और वास्तविक उपयोग सनुिश्चित 

होगा।

आरटीआई ऑनलाइन पोर््टल
प्रशासनिक सधुार, प्रशिक्षण, पेेंशन और लोक शिकायत विभाग 

द्वारा शुरू किया गया, सचूना का अधिकार ऑनलाइन पोर््टल 

आरटीआई अनरुोधोों और प्रथम अपीलोों को जमा करने और उन पर 

नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी, कागज़ रहित मचं प्रदान करता 

है। आज तक rtionline.assam.gov.in को 2,812 आरटीआई 

अनरुोध और 527 प्रथम अपीलेें प्राप्त हुई हैैं, जिनमेें 1,548 नागरिक 

पंजीकृत हैैं और 1,313 सार््वजनिक प्राधिकरण इसमेें शामिल हैैं। 

सरुक्षित भुगतान के लिए ई-ग्रास के साथ एकीकृत, यह सचूना तक 

समय पर पहँुच सनुिश्चित करता है और नागरिकोों और अधिकारियोों 

दोनोों के लिए प्रससं्करण को सवु्यवस्थित करता है।

रुर््बनसॉफ़्ट
रुर््बनसॉफ़्ट राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस मेें असम के योगदान का 

प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रामीण विकास मतं्रालय के अंतर््गत 

श्यामा प्रसाद मखुर्जी रुर््बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) के लिए 

प्रबधंन सचूना प्रणाली के रूप मेें कार््य करता है। परूी तरह स ेअसम 

मेें विकसित और सभी 26 राज्ययों और 8 केें द्र शासित प्रदेशोों मेें 

कार्यान्वित, यह जी2सी प्लेटफ़़ॉर््म आई.सी.ए.पी./डीपीआर योजना, 

पी.एफ.एम.एस. - सक्षम भुगतान और जियो-रुर््बन ऐप के माध्यम से 

जियो-टैग की गई सपंत्ति ट््ररैकि ग को सुव्यवस्थित करता है। हालााँकि 

नए कार्ययों की ऑनबोर््डििंग अब बदं हो गई है, यह प्रणाली तब तक 

सक्रिय रहती है जब तक सभी विक्रे ता भुगतानोों का निपटान नहीीं हो 

जाता, जो राष्ट् रीय स्तर पर स्के लबेल समाधान विकसित करने की 

असम की क्षमता को दर्शाता है।

असम के लिए अनुकूलित राष्ट् रीय 
परियोजनाएँ 

राज्य-विशिष्ट पहलोों के अलावा, एनआईसी असम ने स्थानीय 

आवश्यकताओ ंऔर भाषाई आवश्यकताओ ंके अनरुूप 12 प्रमुख 

राष्ट् रीय परियोजनाओ ंको सफलतापूर््वक अनुकूलित और कार्यान्वित 

किया है। ई-ऑफिस पहल ने निदेशालय स्तर तक सभी विभागोों 

मेें 100% ई-फाइल अपनाई है, 811,640 ई-फाइलेें, 4516,764 

रसीदेें बनाई हैैं और 137,787 फाइलोों को परिवर््ततित करते हुए 

1373,667 पत्र जारी किए हैैं, जिसस ेकुशल और पारदर्शी शासन 

चित्र 1.5 : असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम-ट््रा ांस का शुभारंभ करते हुए

चित्र 1.4 : माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा परियोजना सद्भावना का शुभारंभ
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी असम राज्य केें द्र
प्रथम तल, कम्पोजिट बिल््डििंग, अंतिम द्वार, दिसपरु
गवुाहाटी, असम - 781006
ईमले: sio-asm@nic.in, फ़़ोन: 0361-2237164

सभंव हुआ है और कहीीं भी, कभी भी फाइलोों तक पहँुच सभंव हुई 

है। ई-ट््रा ांसपोर््ट प्लेटफ़़ॉर््म, जिसे सीएम-ट््रा ांस के नाम स ेजाना जाता 

है, असम को 73 सपंर््क  रहित सवेाओ ंके साथ परिवहन स्वचालन 

मेें राष्ट् रीय स्तर पर अग्रणी बनाता है। यह व्यापक प्रणाली स्पीड 

लिमिटिगं डिवाइस, ई-चालान और ई-डार को एकीकृत करती है। 

इसमेें परिवहन सवेाओ ं के परू््ण स्वचालन के साथ-साथ, पायलट 

पहल के रूप मेें एम.ओ.आर.टी.एच. की कैशलेस उपचार योजना 

भी शामिल है।

अतंर-सचंालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई.सी.ज.े

एस.) असम मेें एक सफल पहल है, जो पलुिस, ई-न्यायालय, 

ई-कारागार, ई-फोरेेंसिक और ई-अभियोजन को एकीकृत करती है, 

जिसमेें चिकित्सा विधिक परीक्षा और पोस्टमार््टम रिपोर््टििंग प्रणाली 

(मडेलीएपीआर) भी शामिल है, जिससे ‘एक डेटा, एक प्रविष्टि’ 

सिद्धधांत के तहत निर्बाध डेटा साझाकरण सुनिश्चित होता है, जिससे 

त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रदान करना सनुिश्चित होता है। जीवन 

प्रमाण असमिया भाषा समर््थन के साथ बायोमेट््ररिक-सक्षम डिजिटल 

जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसमेें 32,708 सफल प्रस्तुतियााँ 

दर््ज की जाती हैैं, जबकि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) 

एप्लिकेशन 1,115 पजंीकृत परियोजनाओ,ं 83 पजंीकृत एजेेंटोों और 

405 शिकायतोों (262 निपटाई गई) के साथ रियल एस्टेट विनियमन 

की सवुिधा प्रदान करता है। सार््वजनिक वितरण प्रणाली 35,055 

उचित मलू्य की दकुानोों के माध्यम स े 2,46,78,138 लाभार््थथियोों 

को कवर करते हुए 70,86,456 राशन कार््ड धारकोों के लिए खाद्य 

सरुक्षा सनुिश्चित करती है।

केें द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.
पी.जी.आर.ए.एम.एस.) असम को शिकायत निपटान के लिए 
परू्वोत्तर मेें दसूरे और राष्ट् रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रखती है, 
जबकि नके्स्टजेन ई-हॉस्पिटल 129 स्वास्थ्य सवुिधाओ ंको जोड़ता 
है, जो 14.723 मिलियन स ेअधिक ओपीडी पंजीकरणोों को संसाधित 
करता है और 687 स्वास्थ्य सुविधाओ ंमेें कार्यान्वयन की प्रक्रिया 
मेें है। स्पैरो 5,720 ए.पी.ए.आर. पंजीकृत, समीक्षा और स्वीकृत के 
साथ प्रदर््शन प्रबधंन को सवु्यवस्थित करता है, जबकि ई-प्रोक्योरमेेंट 
न ेअसम मेें 2014 मेें अपनी शरुुआत के बाद स े₹2,96,701 करोड़ 
मलू्य की 71,057 निविदाओ ं को सगुम बनाया है। ई-जागतृि  
प्लेटफ़़ॉर््म उपभोक्ता सरंक्षण को सशक्त बनाता है 7,144 शिकायतेें 
दर््ज की गईं और 4,877 का निपटारा किया गया (68.27% निपटान 
दर)। य ेएनआईसी असम की अतंर-सचंालन क्षमता और मानकोों को 
बनाए रखते हुए राज्य-विशिष्ट सदंर्भभों के लिए राष्ट् रीय समाधानोों को 
अनकूुलित करन ेकी क्षमता को प्रदर््शशित करत ेहैैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्री य डेटा केें द्र
क्षेत्र की कंप्यूटिगं क्षमता को मज़बतू करन ेके लिए, पूर्वोत्तर के 

लिए राष्ट् रीय डेटा केें द्र, 4 मगेावाट कुल क्षमता के साथ, एनआईसी 
और निक्सी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह रणनीतिक 
बनुियादी ढााँचा विकास क्षेत्रीय डिजिटल क्षमताओ ं मेें एक बड़़ी 
छलाांग का प्रतिनिधित्व करता है। 200 से अधिक सर््वर रैक (400 
तक विस्तार योग्य) की क्षमता के साथ, उच्च-स्तरीय कनके्टिविटी, 

ऑन-डिमाांड क्लाउड बनुियादी ढााँचा, और सरुक्षित डेटा होस््टििंग, 
प्रससं्करण और डेटा प्रबधंन के साथ, यह पूरे परू्वोत्तर क्षेत्र के लिए 
एक मज़बतू डिजिटल आधार तयैार करेगा जो ई-गवर्ननेंस पहलोों की 
बढ़ती मााँगोों का समर््थन करेगा।

मुख्य सेवाएँ
निकनेट, एनकेएन, वीडियो कॉन्फफ़्ररेंसि गं सवेाएँ और वबेकास््टििंग 

जसैी मखु्य सवेाएँ पूरे राज्य मेें व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाती 
हैैं। निकनटे 2003 स ेअसम सरकार की डिजिटल आधारशिला रहा 
है, जिसका 21,388 नोड्स का व्यापक नटेवर््क  चौबीसोों घटें निर्बाध 
कनके्टिविटी प्रदान करता है। असम सचिवालय के मज़बतू लैन 
बनुियादी ढााँच े मेें 5,000 से ज़््यादा नोड्स हैैं जिनमेें अप्रतिबधंित 
इंटरनेट बैैंडविडथ और आईपीवी6 अनपुालन है।

वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सवेाएँ 1995 से एनआईसी असम के 
पोर््टफोलियो का हिस्सा रही हैैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान 
अमूल्य साबित हुईं। 2025 (सितबंर तक) मेें 950 वीडियो कॉन्फफ्ररें स 
और 2024 मेें 1,619 कॉन्फफ्ररें स आयोजित की गईं। राज्य के डिजिटल 
बनुियादी ढाांच े को मजबतू ईमेल सवेाओ ं द्वारा और भी मजबतू 
किया गया है, जो assam.gov.in और assampolice.gov.in 
डोमने पर 50,000 से अधिक उपयोगकर्ताओ ंको समर््थन प्रदान 
करती हैैं, और एक समर््पपित सवेा डेस्क टिकटिगं प्रणाली के माध्यम 
स े चौतरफा तकनीकी सहायता प्रदान करती हैैं। असम मेें राष्ट् रीय 
ज्ञान नटेवर््क  (एनकेएन) उपस्थिति केें द्र 2011 स ेचाल ू है, जो 12 
कोर नटेवर््क  स े जडु़ता है और 80जी बैैंडविडथ क्षमता और उच्च 
उपलब्धता प्रणालियोों के साथ 10/2.5 जी.बी.पी.एस. बैैंडविडथ 
प्रदान करता है, जो 64 प्रमखु शकै्षणिक और अनसुधंान संस्थानोों 
को जोड़ता है।

रीीजनल एप्लीीकेेशन सि�क्योोरि�टीी एंंड ऑडि�ट
राासाा, रीीजनल सेंंटर फॉॉर एप्लीीकेेशन सि�क्योोरि�टीी एंंड ऑडि�ट, 

जोो जयनाागर, गुवुााहााटीी मेंं स्थि�त हैै, अनुुप्रयोोग सुरुक्षाा ऑडि�ट्स, 
वल्नरेेबि�लि�टीी असेेसमेंंट, और पेनेेटे्रेे� शन टेेस्टिं�गं सहि�त व्याापक 
सेवेााएँँ प्रदाान करताा हैै।

नि�ष्कर्षष 
एनआईसी असम राज्य सरकार का सबस े विश्वसनीय 

प्रौद्योगिकी भागीदार बनकर उभरा है, जो प्रशासनिक दक्षता और 
सार््वजनिक सेवा वितरण को मज़बतू करन ेके लिए परूी तरह से 
डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जो राज्य मखु्यालय स े लेकर 
दरूस्थ ज़़िलोों तक फैला हुआ है। असम सरकार की अधिकाांश 
आईसीटी पहलोों को सभंालन,े राष्ट् रीय स्तर पर समाधान विकसित 
करन ेऔर जल तरंगिनी जसै ेअग्रणी नवाचारोों की राज्य केें द्र की 
उपलब्धि, सरकार और एनआईसी के बीच प्रतिबद्ध साझेदारी की 
क्षमता को प्रदर््शशित करती है। एनआईसी की तकनीकी विशषेज्ञता 
और राज्य सरकार के दरूदर्शी नतृेत्व द्वारा सचंालित असम की 
डिजिटल परिवर््तन यात्रा, अन्य राज्ययों के लिए, विशषे रूप से 
चनुौतीपूर््ण भौगोलिक और अवसरंचनात्मक परिदृश्ययों मेें, एक प्रेरक 
मॉडल के रूप मेें कार््य करती है।

चित्र 1.7 : राष्ट्री य डेटा केें द्र, उत्तर पूर््व क्षेत्र

चित्र 1.6 : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर््मला सीतारमण ने सेवा सेतु पोर््टल का शुभारंभ किया
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संपादित : सुषमा मिश्रा

डिजिटल विकास के साथ जड़ें 
मजबूत करना

छ  त्तीसगढ़, जिस ेअक्सर “भारत का धान का कटोरा” कहा 
जाता है, डिजिटल शासन और नागरिक-केें द्रित सवेा 
वितरण मेें लगातार अग्रणी बनकर उभरा है। पिछले कुछ 

वर्षषों मेें, राज्य न ेअपनी मखु्यतः ग्रामीण और आदिवासी आबादी की 
ज़रूरतोों को परूा करने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है, साथ ही 
सरकारी प्रक्रियाओ ंमेें पारदर््शशिता और दक्षता सनुिश्चित की है।

भूमि अभिलखेोों और धान खरीद के सपूंर््ण कम्प्यूटरीकरण से 
लकेर डिजिटल छात्रवृत्ति, आधार-सक्षम सार््वजनिक वितरण प्रणाली 
और स्वास्थ्य प्रबधंन प्रणालियोों तक की पहलोों के साथ, छत्तीसगढ़ 
न े समावशेी विकास के लिए एक मज़बूत आधार तयैार किया है। 
राज्य न ेस्थानीय आवश्यकताओ ंके अनुरूप वाहन, सारथी, एन.जी.
डी.आर.एस., ई-कोर््ट, मनरेगासॉफ्ट और पीएमएवाई-जी जसै ेराष्ट् रीय 
प्लेटफार्ममों को भी एकीकृत किया है। एनआईसी, छत्तीसगढ़ न ेराज्य 
विधानसभा मेें प्रश्न/उत्तर को और अधिक सहज बनान े के लिए भी 
तकनीक का लाभ उठाया है।

निकनेट, स्वान और एनकेएन के माध्यम स े मजबतू नटेवर््क  
अवसरंचना द्वारा समर््थथित और राज्य एव ंजिला दोनोों स्तरोों पर व्यापक 
वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं के उपयोग द्वारा सदुृढ़, छत्तीसगढ़ एक डिजिटल 
रूप स ेसशक्त राज्य मेें परिवर््ततित हो गया है। इसकी उपलब्धियोों को 

को डिज़़ाइन और कार्यान्वित करन ेमेें अग्रणी रहा है। इसका ध्यान 
विभिन्न विभागोों मेें एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-अनकूुल 
प्रणालियोों के निर्माण पर रहा है। कुछ प्रमखु राज्य-स्तरीय आईसीटी 
पहलोों मेें शामिल हैैं:

भुइयाां
https://bhuiyan.cg.nic.in

भुइुयांं छत्तीीसगढ़ कीी प्रमुखु भूमूि� अभि�लेखे कम्प्यूटूरीीकरण 
परि�योोजनाा हैै, जोो काागज़-आधाारि�त अभि�लेखेोंं कोो डि�जि�टल प्लेटेफ़ॉॉर्मम 
मेंं परि�वर्ति�ित करतीी हैै। नाागरि�क डि�जि�टल रूप से े हस्तााक्षरि�त बीी-I 
(खतौौनीी) और पीी-II (खसराा) निः�ःशुुल्क प्रााप्त कर सकते ेहैंं, जबकि� 
अधि�काारीी ओटीीपीी और आधाार सत्याापन केे सााथ प्रवि�ष्टि�योंं, स्वचाालि�त 
म्यूटेूेशन और अनुुमोोदनोंं काा ऑनलााइन प्रबंंधन करते ेहैंं।

मखु्य विशषेताएँ: ऑनलाइन नामाांतरण रजिस्टर, जियो-टैगिगं 
के साथ मौसमी फसल (गिरदावरी) प्रविष्टि, आधार/मोबाइल लिकेंज, 
शहरी नजलू और डायवर््जन रिकॉर््ड, एसएमएस अलर््ट, और पटवारियोों 
और नागरिकोों के लिए एक मोबाइल ऐप।

प्रभाव
•	 20,527 गााँवोों का डिजिटलीकरण; 19,566 मानचित्ररों का 
एकीकरण

•	 5,500 से अधिक पटवारी सक्रिय रूप से इस प्रणाली का 
उपयोग कर रहे हैैं

•	 बैैंक एकीकरण से त्वरित कृषि ऋण प्राप्त होता है

•	 नागरिकोों को भूमि अभिलेखोों तक तत्काल, पारदर्शी पहँुच प्राप्त 
होती है।

स्वतः-म्यूटेशन के लिए एन.जी.डी.आर.एस. और योजना सत्यापन 
के लिए एकीकृत किसान पोर््टल स ेजडु़कर, भुइयाां राज्य मेें डिजिटल 
भमूि प्रशासन की आधारशिला बन गया है।

भू-नक्शा
https://bhunaksha.cg.nic.in

भू-नक्शा छत्तीसगढ़ के भू-नक्शशों को ऑनलाइन लाता है, जिसमेें 
स्थानिक और पाठ्य भमूि अभिलखेोों को एकीकृत किया गया है। यह 
भखूडंोों के विभाजन, विलय और पनुर्संख्ययांकन की सवुिधा प्रदान करता 
है, और नामाांतरण रजिस्टर मेें अद्यतनोों को भी प्रदर््शशित करता है।

मुखु्य वि�शेषेतााएँँ: 19,566 ग्रााम माानचि�त्रोंं, क्षेते्रफल/दूरूीी माापन 
उपकरणोंं, स्वाामीी-वाार भूखूंडं रि�पोोर्टट और कई मुदु्रण वि�कल्पोंं (ए4 
भूखूंडं माानचि�त्रोंं से े ए0 ग्रााम माानचि�त्रोंं) तक ऑनलााइन पहुँँ� च। 
सुसुंगंतताा केे लि�ए सीीधे ेभुइुयांं केे सााथ एकीीकृृत।

छत्तीसगढ़

राष्ट् रीय स्तर पर ई-गवर्ननेंस, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सवेा और वित्तीय 
सधुारोों मेें नवाचार के लिए कई परुस्कारोों स ेसम्मानित किया गया है। 

जसैे-जसै े छत्तीसगढ़ आग े बढ़ रहा है, उसका ध्यान डिजिटल 
समावेशन को गहरा करने, एआई-सचंालित विश्लेषण का विस्तार 
करन ेऔर नागरिक-केें द्रित पोर््टलोों को बहेतर बनाने पर बना हुआ है 
- यह सनुिश्चित करत ेहुए कि प्रौद्योगिकी शासन और जमीनी स्तर के 
बीच की खाई को पाटती रहे।

राज्य मेें आईसीटी पहलेें
एनआईसी छत्तीसगढ़ शासन को बहेतर बनान े और नागरिक 

सवेाओ ंके वितरण मेें सधुार के लिए अत्याधनुिक डिजिटल समाधानोों 

छत्तीसगढ़ भूमि अभिलेख (भुईंया, 

भू-नक्शा), कृषि (एकीकृत किसान 

पोर््टल, टोकन तुहार हाथ), कल्याण 

(छात्रवृत्ति पोर््टल, ए.ई.पी.डी.एस.), 

आवास, श्रम, उत्पाद शुल्क और 

स्वास्थ्य जैसे क्षेत्ररों मेें डिजिटल शासन 

के क्षेत्र मेें अग्रणी बनकर उभरा है। 

निकनेट, एनकेएन और वीडियो 

कॉन्फफ्ररेंसि गं के सहयोग से, राज्य 

राष्ट् रीय एमएमपी को एकीकृत करता 

है और राष्ट् रीय पुरस्कार जीतता है। 

इसका भविष्य ऑटो-म्यूटेशन, एआई-

संचालित एनालिटिक्स, पेपरलेस 

फाइनेेंस और नागरिक-केें द्रित 

डिजिटल सेवाओ ंपर केें द्रित है।

राज्ययों से

सत्येश कुमार शर्मा 
तकनीकी निदशक व एसएमसी
satyesh@nic.in

ज्योति शर्मा  
वजै्ञानिक - सी
jyoti.soni@nic.in

तजे नारायन सिहं 
उप महानिदशक व एसआईओ
tnsingh@nic.in
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राज्ययों से 

प्रभााव

•	 राज्य के लगभग सभी गााँवोों का पूर््ण कवरेज

•	 5,500 से अधिक पटवारी दैनिक कार्ययों के लिए मानचित्ररों को 
अद्यतन करने के लिए इसका उपयोग करते हैैं

•	 नागरिक भूमि भूखंड मानचित्ररों को देख, डाउनलोड और प्रमाणित 
कर सकते हैैं, जिससे विवादोों मेें कमी आती है

भूनूक्शाा नक्शोंं कोो ज़मीीन केे लि�खि�त रि�कॉॉर्डड केे सााथ मि�लााकर, 

पाारदर्शीी, कुुशल और नाागरि�क-हि�तैषीी ज़मीीन प्रबंंधन सुनुि�श्चि�त करताा 

हैै।

सीी.जीी.ए.डब्ल्यूू.ए.ए.एस.
https://tcp.cg.gov.in

यह छत्तीीसगढ़ कीी ऑनलााइन प्रणाालीी हैै जोो शहरीी और ग्राामीीण 

दोोनोंं क्षेते्रोंं मेंं कॉॉलोोनीी वि�काास परि�योोजनााओं ं कोो अनुमुोोदन प्रदाान 

करतीी हैै। यह बहुु-वि�भाागीीय अनुमुोोदन प्रक्रि�याा कोो सुवु्यवस्थि�त करतीी 

हैै, पाारदर्शि�िताा और समयबद्ध सेेवाा वि�तरण सुुनि�श्चि�त करतीी हैै।

मुखु्य वि�शेषेतााएँँ

•	 कॉलोनाइज़र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैैं, स्थिति ट््ररै क कर 
सकते हैैं और डिजिटल भुगतान कर सकते हैैं

•	 आवेदन निर्धारित समय-सीमा (120 दिन) के साथ नोडल 
विभागोों मेें स्थानाांतरित होते हैैं

•	 आवेदकोों को चरण-दर-चरण अपडट, अस्वीकृति सूचनाएँ और 
अंतिम अनुमोदन डिजिटल रूप से प्राप्त होते हैैं

•	 कॉलोनी अनुमोदन और राजस्व के लिए स्वचालित एमआईएस

प्रभााव (2025)

•	 804 आवेदन प्राप्त हुए, 238 वितरित किए गए, और 29 खसरा 
एकीकरण पूर््ण हुए

•	 अनुमोदनोों से ₹34.9 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ 

•	 शहरी विस्तार के लिए मैन्युअल अड़चनोों को कम किया गया और 
तेज़ निर््णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई

कॉॉलोोनीी अनुमुोोदनोंं कोो डि�जि�टल बनााकर, सीी.जीी.डब्ल्यू.ूए.ए.एस. 

ने े तेजे़ आवाास वि�काास, बेहेतर शहरीी प्रशाासन और डेेवलपर्सस और 

नाागरि�कोंं दोोनोंं केे लि�ए अधि�क पाारदर्शि�िताा कोो सक्षम बनाायाा हैै।

ऑनलााइन ऑडि�ट और ई-सीीएसए
https://res.cg.gov.in

छत्तीीसगढ़ केे ऑनलााइन ऑडि�ट और ई-सीीएसए (रााज्य ऑडि�ट 

प्रणाालीी) प्लेटेफ़ॉॉर्मम पंचंाायतीी रााज संसं्थााओं,ं मंडंि�योंं, वि�श्ववि�द्याालयोंं, 

बोोर्डोंं और नि�गमोंं केे ऑडि�ट कोो डि�जि�टल बनाातेे हैंं, माानकीीकरण, 

पाारदर्शि�िताा और जवााबदेेहीी सुनुि�श्चि�त करते ेहैंं।

मुखु्य वि�शेषेतााएँँ:
•	 पंचायती राज संस्थाओ ंका ऑनलाइन ऑडिट, ई-ग्राम स्वराज 
के साथ एकीकृत

•	 मंडियोों, विश्वविद्यालयोों और राज्य संस्थाओ ंके लिए कार््यप्रवाह-
आधारित ऑडिट

•	 मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल संरक्षण और एमआईएस डैशबोर््ड

•	 रीयल-टाइम फंड ट््ररैकि ग के लिए ई-कोष और ई-वर्कक्स से लिकं

प्रभााव

•	 11,688 ग्राम पंचायत प्रोफाइल बनाए, जिनमेें से 11,586 ग्राम 
विकास परियोजनाएँ वित्त वर््ष 2025-26 के लिए अपलोड की गईं

•	 पंचायती राज संस्थाओ ं और संस्थानोों मेें 11,800 से अधिक 
ऑडिट पूरे किए गए

•	 कई ई-पंचायत पुरस्कारोों से राष्ट् रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त

इन प्रणालियोों न ेरीयल-टाइम वित्तीय निगरानी को सक्षम बनाया 

है और फंड उपयोग मेें जमीनी स्तर पर जवाबदेही को मजबतू किया है।

पोोस्ट-मैैट्रि�िक छाात्रवृृत्ति� पोोर्टटल
https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/

छत्तीसगढ़ का पोस्ट-मैट््ररिक छात्रवतृ्ति पोर््टल, अनसुचूित जनजाति 

एव ंअनसुचूित जाति विकास विभाग की एक प्रमखु पहल है, जिसका 

उद्देश्य अनसुचूित जनजाति (एसटी), अनसुचूित जाति (एससी) और 

अन्य पिछड़़ा वर््ग (ओबीसी) के छात्ररों को छात्रवृत्ति का कुशल, पारदर्शी 

और जवाबदेह वितरण सनुिश्चित करना है।यह इंटीग्रेटेड डिजिटल 

प्लेटफ़़ॉर््म स्कॉलरशिप मनेैजमेेंट की परूी लाइफ़साइकल को आसान 

बनाता है — स्टूडेेंट रजिस्ट् रेशन और हॉस्टल एनरोलमेेंट से लकेर फ़़ंड  

मजं़़ूरी, ट््राां सफ़र और खर््च की मॉनिटरिगं तक। यह सिस्टम मनुैअल 

रुकावटोों को खत्म करता है और हॉस्टल सपुरिंटेेंडेेंट, डिस्ट्रिक्ट 

ऑफ़़िसर और स्टेट एडमिनिस्ट् रेटर जसै ेस्टेकहोल्डर को कोऑर््डडिनटेेड 

और ट््राां सपेरेेंट तरीके स ेकाम करन ेमेें मदद करता है।

मखु्य विशषताएँ

•	 ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन: नए प्रवेश, नवीनीकरण, 

उपस्थिति और वार््षषिक छात्रावास बंद होने की संपूर््ण प्रक्रियाओ ंका 

डिजिटलीकरण

•	 एकीकृत कार््यप्रवाह: अधीक्षकोों से लेकर सहायक आयुक्ततों द्वारा 

जिला-स्तरीय अनुमोदन तक निधि प्रस्तावोों को सुव्यवस्थित करना

•	 डीबीटी: कुशल और सुरक्षित भुगतान के लिए छात्रवृत्ति और 

वजीफे सीधे अधीक्षकोों और प्रधानाध्यापकोों के संयुक्त खातोों मेें जमा 

करना

•	 वास्तविक समय व्यय निगरानी: छात्रावास/आश्रम निधियोों पर 

वास्तविक समय मेें नज़र रखना, आवंटित निधियोों की स्वीकृत बनाम 

स्वीकृत सीटोों से तुलना करना

•	 एमआईएस रिपोर््टििंग: विभागीय अधिकारियोों को सूचित 

योजना, लेखा परीक्षा और निर््णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर््ट 

प्रदान करना

प्रभााव और उपलब्धि�याँँ

•	 1341 आश्रम, 1782 प्री-मैट््ररिक छात्रावास और 457 पोस्ट-मैट््ररिक 

छात्रावास इस प्रणाली पर पंजीकृत हैैं

•	 चालू सत्र मेें 78,917 नए छात्र और 1,25,652 नवीनीकरण छात्र 

नामाांकित हुए

•	 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रावासोों/आश्रमोों को ₹301 

करोड़ सफलतापूर््वक हस्ततांतरित किए गए, जिससे पारदर््शशिता और 

जवाबदेही सुनिश्चित हुई

•	 रीयल-टाइम डैशबोर््ड प्रशासकोों को जिलोों मेें छात्रावासोों मेें 

उपस्थिति, स्वीकृत सीटोों और व्यय के रुझान की निगरानी करने 

मेें सक्षम बनाते हैैं

इस पोर््टल न ेन केवल प्रससं्करण मेें देरी और प्रशासनिक खर्चचों 

को कम किया है, बल्कि छात्ररों और अभिभावकोों के बीच विश्वास भी 

बढ़़ाया है। सरकारी विभागोों, शकै्षणिक ससं्थानोों और लाभार््थथियोों के 

बीच की खाई को पाटकर, यह समावेशी शिक्षा के लिए डिजिटल 

सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया है।

एचएमएस और आर.एस.एम.आई.एस
छत्तीीसगढ़ कीी छाात्राावाास प्रबंंधन प्रणाालीी (एचएमएस) और 

आवाासीीय वि�द्याालय एमआईएस (आर.एस.एम.आई.एस), रााज्य द्वााराा 

संचंाालि�त छाात्राावाासोंं और वि�शि�ष्ट आदि�वाासीी वि�द्याालयोंं केे प्रशाासन 

कोो डि�जि�टल बनाातीी हैंं, जि�ससेे छाात्र कल्यााण मेंं पाारदर्शि�िताा और 

जवााबदेेहीी सुनुि�श्चि�त होोतीी हैै।

छात्रावास प्रबधंन प्रणाली (एचएमएस)

•	 1341 आश्रमोों, 1782 प्री-मैट््ररिक और 457 पोस्ट-मैट््ररिक 

छात्रावासोों ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण

•	 छात्रावास अधीक्षकोों द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति, व्यय और निधि 

प्रस्तावोों पर नज़र रखती है

•	 स्वीकृत बनाम स्वीकृत सीटोों की निगरानी के लिए डैशबोर््ड के 

साथ, जिला-स्तरीय सत्यापन के बाद सीधे निधि हस्ततांतरण की 

सुविधा प्रदान करती है

आवासीय विद्यालय एमआईएस

•	 75 एकलव्य विद्यालयोों (21,084 छात्र) और 15 प्रयास विद्यालयोों 

(4,946 छात्र) को कवर करता है

•	 प्रवेश, आवधिक परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक प्रदर््शन रिकॉर््ड 

करता है

•	 ऑनलाइन निधि स्वीकृति और उपयोग निगरानी के साथ, 

बुनियादी ढााँचे और जनशक्ति संसाधनोों पर नज़र रखता है

य े प्रणालियााँ मिलकर छात्ररों के प्रवशे, शैक्षणिक परिणामोों और 

ससंाधन प्रबधंन की निगरानी के लिए एक 360° डिजिटल ढाांचा 

तयैार करती हैैं। छात्रावास कल्याण को विद्यालय प्रदर््शन ट््ररैकि ग के 

साथ जोड़कर, व ेजनजातीय और हाशिए पर रहन ेवाले छात्ररों के लिए 

डेटा-आधारित निर््णय लनेे और लक्षित समर््थन सुनिश्चित करते हैैं।

इन पोर््टलोों को https://hmstribal.cg.nic.in/ और https://

eklavya.cg.nic.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

चित्र 2.1 : माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साईं ने छत्तीसगढ़ भर मेें 51 महतारी सदनोों का वर््चचुअल उदघ्ाटन किया
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राज्ययों से

एकीकृत किसान पोर््टल
https://agriportal.cg.nic.in

एकीीकृृत कि�साान पोोर्टटल एक एकल-खि�ड़कीी प्लेटेफ़ॉॉर्मम हैै जोो 
प्रत्येके कि�साान कोो भुइुयांं भूमूि� अभि�लेखोंं से ेजुडु़ीी एक वि�शि�ष्ट आईडीी 
प्रदाान करताा हैै, जि�ससे ेप्राामााणि�कताा सुनुि�श्चि�त होोतीी हैै और दोोहरााव 
समााप्त होोताा हैै।

मुखु्य वि�शेषेतााएँँ

•	 एक किसान - एक आईडी जिसमेें व्यक्तिगत, भमूि और फसल 
सबंधंी विवरण शामिल हैैं

•	 धान खरीद, बागवानी, इथनेॉल और गन्ना खरीद, पीएम-आशा 
जसैी योजनाओ ंका समर््थन करता है

•	 प्रत्यक्ष लाभ हस्ततांतरण के लिए तैयार, बैैंक खातोों का सत्यापन 
पीएफएमएस के माध्यम स ेकिया जाता है

•	 सरुक्षित अतंर-सचंालन के लिए एपीआई-आधारित डेटा 
साझाकरण

•	 एकल पजंीकरण, अनके योजनाओ ंमेें उपयोग योग्य

प्रभााव (2025)

•	 27.19 लाख किसान पजंीकृत

•	 207 फसलोों और 37.2 लाख हेक्टेयर का मानचित्रण

•	 अनके विभागोों मेें निर्बाध लाभ वितरण

•	 दोहराव को रोका, दक्षता मेें सुधार किया, और वास्तविक समय 
निगरानी को सक्षम बनाया

यह पोोर्टटल छत्तीीसगढ़ मेंं डि�जि�टल कृृषि� शाासन कीी रीीढ़ बन गयाा 
हैै, जि�सने ेकि�साानोंं कीी पहुँँ� च कोो सरल बनाायाा हैै और डेेटाा-आधाारि�त 
नीीति�गत नि�र्णणयोंं काा समर्थथन कि�याा हैै।

कंंप्यूूटरीीकृृत धाान खरीीद प्रणाालीी
छत्तीीसगढ़ ने े2007 मेंं अपनीी कंंप्यूटूरीीकृृत धाान खरीीद प्रणाालीी 

कीी शुरुुआत कीी, जि�सने ेखरीीद प्रक्रि�याा मेंं पाारदर्शि�िताा और दक्षताा लाातेे 
हुुए 25.49 लााख कि�साानोंं कोो लााभ पहुँँ�चा ायाा।

शुरुुआतीी चरण मेंं, अधि�कांंश केंंद्रोंं  पर इंंटरनेटे कनेके्टि�वि�टीी 
कीी कमीी थीी, इसलि�ए खरीीद, मि�लर कोो जाारीी करनेे और रसीीदोंं कोो 
संभंाालनेे केे लि�ए एक स्टैंंडअलोोन सॉॉफ्टवेयेर काा उपयोोग कि�याा गयाा। 
अभि�नव रनर्सस मॉॉड्यूलू केे तहत लगभग 250 मोोटरसााइकि�ल सवाारोंं 
कोो तैनैाात कि�याा गयाा, जोो केंंद्रोंं  से ेब्लॉॉक मुखु्याालयोंं तक दैैनि�क डेेटाा 
ले ेजाातेे थे,े जहाँँ इसे ेएनआईसीीनेटे केे मााध्यम से ेअपलोोड कि�याा जााताा 
थाा। सीी.जीी.एस.सीी.एस.सीी. और एफसीीआई केे सीीएमआर केंंद्र  भीी 
इसीी तरह केे ऑफ़लााइन सॉॉफ़्टवेयेर काा उपयोोग करते ेथे ेजोो सर्ववर केे 
सााथ स्वतःः सिं�कं होो जााताा थाा। पूरू्णण कंंप्यूटूरीीकरण ने ेकि�साानोंं कोो चेके 
से ेतत्कााल भुुगताान सुनुि�श्चि�त कि�याा।

आज, सभीी खरीीद संचंाालन—मि�ल पंजंीीकरण, अनुुमति�, 
समझौौतेे, प्रति�भूतूि�याँँ, डि�लीीवरीी ऑर्डडर, और रसीीदेंं/इश्यू—ूपूरूीी तरह 
से ेऑनलााइन हैंं। कि�साानोंं और मि�लरोंं कोो भुगुताान पीी.एफ.एम.एस. 
और एसबीीआई एसएफजीी सर्ववर केे मााध्यम से ेइलेके्ट्रॉॉ�नि� क रूप सेे 
संसंााधि�त कि�याा जााताा हैै।

खरीीद टोोकन केे लि�ए लगनेे वाालीी कताारोंं कोो समााप्त करने ेकेे 
लि�ए, एनआईसीी ने े ‘तुँँ�हर टोोकन’ ऐप लॉॉन्च कि�याा, जि�ससेे कि�साान 
स्वयं ंटोोकन जनरेेट कर सकते ेहैंं और केंंद्र -वाार वि�वरण कीी जाँँच कर 
सकते ेहैंं। समि�ति�योंं केे मााध्यम से ेऑफ़लााइन टोोकन वि�कल्प अभीी 
भीी उपलब्ध हैंं।

कि�साान पंजंीीकरण अब रााष्ट्रीी� य एग्रीीस्टैक पोोर्टटल केे मााध्यम सेे 
कि�याा जााताा हैै, जि�समेंं पहले े हीी 26.49 लााख कि�साान एग्रीीस्टैक 
आईडीी केे सााथ यूनूि�फााइड फाार्ममर्सस पोोर्टटल पर पंजंीीकृत होो चुकेुे हैंं। सभीी 
तैयैाारि�याँँ पूूरीी होो चुुकीी हैंं, और खरीीद 15 नवंबंर 2025 से ेशुरुू होोगीी।

मुखु्य वि�शेेषतााएँँ

•	 राज्य भर मेें 2,739 खरीद केें द्र

•	 149 लाख मीट््ररिक टन धान की खरीद

•	 87 भंडारण केें द्ररों, 296 सीएमआर डिपो और 2,889 चावल 
मिलोों के साथ एकीकृत

•	 64% किसानोों ने टोकन बुकिग के लिए मोबाइल ऐप का सक्रिय 
रूप से उपयोग किया

भूमूि� अभि�लेखे, बैंंक खाातोंं और उपाार्जजन डेेटाा केे एकीीकरण सेे 
छत्तीीसगढ़ ने े एक पाारदर्शीी, कुुशल और कि�साान-हि�तैषीी डि�जि�टल 
प्रणाालीी वि�कसि�त कीी हैै—जोो डि�जि�टल कृृषि� प्रशाासन काा एक आदर्शश 
मॉॉडल बन चुकुीी हैै।

ए.ई.पी.डी.एस. और आर.सी.एम.एस.
https://epos.cg.gov.in/

आधार सक्षम सार््वजनिक वितरण प्रणाली (ए.ई.पी.डी.एस.) और 
राशन कार््ड प्रबधंन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.) छत्तीसगढ़ की खाद्य 
आपरू््तति श््रृृंखला का सपंरू््ण स्वचालन प्रदान करती है, जिसस ेएक राष्टट्र , 
एक राशन कार््ड के अतंर््गत पोर्टेबिलिटी, पारदर््शशिता और जवाबदेही 
सनुिश्चित होती है।

मखु्य विशषताएँ

•	 व्यापक कवरेज: 13,940 एफ़पीएस मेें 81 लाख से अधिक 
राशन कार््ड धारक

•	 आधार प्रमाणीकरण: दोहराव को समाप्त करता है और 
वास्तविक लाभार््थथियोों की पहँुच सुनिश्चित करता है

•	 पोर्टेबिलिटी: ओ.एन.ओ.आर.सी. के अंतर््गत किसी भी एफ़पीएस 
से राशन उपलब्ध है

•	 रीयल-टाइम निगरानी: डिजिटल पीओएस उपकरण 
एमआईएस डैशबोर््ड के लिए लेनदेन को रिकॉर््ड करते हैैं

•	 योजना-वार ट््ररैकि ग: एन.एफ.एस.ए., सी.जी.एफ.एस.ए., 
अंत्योदय और अन्य श्रेणियोों का समर््थन करता है

प्रभाव

•	 81.03 लाख कार््ड और 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थी

•	 सभी एफपीएस पर स्वचालित लेनदेन

•	 खाद्यान्न वितरण मेें पारदर््शशिता और दक्षता मेें वृद्धि

इस प्रणाली ने छत्तीसगढ़ मेें सार््वजनिक वितरण प्रणाली को 
एक नागरिक-केें द्रित, जवाबदेह और पोर्टेबल नटेवर््क  मेें बदल दिया 
है, जिसस ेनिवासियोों और प्रवासी परिवारोों दोनोों को लाभ हो रहा है।

श्रम विभाग पोर््टल
https://shramevjayate.cg.gov.in/ 

छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग पोर््टल पजंीकरण, कल्याणकारी 
योजनाओ,ं उपकर संग्रह और अनपुालन निगरानी को एक ही डिजिटल 
प्लेटफ़़ॉर््म पर एकीकृत करता है। यह श्रमिकोों, नियोक्ताओ ं और 
ठेकेदारोों के लिए सपूंर््ण स्वचालन प्रदान करता है, जिसस ेपारदर््शशिता 
और दक्षता सनुिश्चित होती है।

मखु्य विशषेताएँ

•	 श्रमिक पंजीकरण: आधार-आधारित सत्यापन के साथ निर्माण, 
संगठित और असंगठित श्रमिकोों को शामिल करता है

•	 क्यूआर-कोडेड स्मार््ट कार््ड: श्रमिकोों को पहचान और योजना 
तक पहँुच के लिए जारी किए जाते हैैं

•	 ऑनलाइन उपकर और शुल्क संग्रह: व्यापार मेें आसानी के 
लिए एकीकृत भुगतान गेटवे

•	 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: छात्रवृत्ति, मातृत्व, पेेंशन और आवास लाभ 
सीधे श्रमिक खातोों मेें जमा किए जाते हैैं

•	 जोखिम-आधारित निरीक्षण: पारदर््शशिता के लिए स्वचालित 
ऑनलाइन निरीक्षण

•	 एकल खिड़की: नियोक्ताओ,ं ठेकेदारोों, कारखानोों और ट््ररेड  
यूनियनोों के लिए एकीकृत सेवाएँ

प्रभााव

•	 49.3 लाख श्रमिक पंजीकृत (29 लाख निर्माण, 17 लाख 
असंगठित, 2 लाख संगठित)

•	 20,426 नियोक्ता/ठेकेदार जुड़़े

•	 ₹1,300+ करोड़ उपकर और ₹33+ करोड़ कल्याणकारी निधि 
प्रतिवर््ष एकत्रित

•	 15 लाख से अधिक लाभार््थथियोों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधारित 
योजना लाभ प्राप्त हुए

पंजंीीकरण, योोजनाा लााभ और अनुुपाालन कोो डि�जि�टल बनााकर, 
यह पोोर्टटल एक वन-स्टॉॉप श्रम शाासन समााधाान केे रूप मेंं उभराा हैै, 
जोो श्रमि�कोंं कोो सशक्त बनााते ेहुुए उद्योोग केे लि�ए नि�याामक प्रक्रि�यााओं ं
कोो सरल बनााताा हैै।

ई-आवास
https://cghb.gov.in

ई-आवास प्रणाली छत्तीसगढ़ हाउसिगं बोर््ड की आवासीय और 
व्यावसायिक सपंत्ति प्रबधंन प्रक्रियाओ ं को स्वचालित बनाती है, 
जिससे आवटंन मेें पारदर््शशिता और कुशल संपत्ति सचंालन सनुिश्चित 
होता है।

मखु्य विशषेताएँ

•	 संपत्ति और लेखा प्रबंधन: आवंटन, वसूली और वित्त के लिए 
कार््यप्रवाह-आधारित मॉड्यूल

•	 ऑनलाइन संपत्ति खोज (समृद्धि): नागरिक संपत्तियोों की 
खोज, उपलब्धता की जााँच और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैैं

•	 डिजिटल भुगतान: किश्ततों और शुल्ककों के लिए एकीकृत 
भुगतान गेटवे

•	 पारदर््शशिता: आवेदन से लेकर आवंटन तक डिजिटल ट््ररैकि ग

सोोनमणि� बोोराा, आईएएस 
प्रमुुख सचि�व, अनुुसूूचि�त जनजााति�, अनुुसूूचि�त जााति�, अन्य 
पि�छड़ाा वर्गग और अल्पसंंख्यक वि�काास वि�भााग, छत्तीीसगढ़

एनआईसीी नेे हॉॉस्टल प्रबंंधन प्रणाालीी पोोर्टटल 
बनाायाा हैै। यह डि�जि�टल शाासन मेंं एक बड़ीी 

सफलताा हैै। इस पहल सेे पताा चलताा हैै कि� हम हर 
छाात्र कोो बरााबर और हॉॉस्टल/आश्रम सेे जुुड़ीी अच्छीी 
शि�क्षाा देेनेे केे लि�ए पके्के हैंं।

यह पोोर्टटल नई तकनीीक से े हॉॉस्टल केे साारेे 
कााम आसाान बनााताा हैै, जि�ससे े सहीी छाात्रोंं कोो पूरूीी 
पाारदर्शि�िताा, तेजे़ीी और सहीी समय पर मदद मि�लतीी हैै। 
हमााराा मााननाा हैै कि� यह पोोर्टटल आगेे चलकर सरकाारीी 
मदद देेने ेकेे तरीीकेे कोो 
और बेहेतर बनााएगाा, 
जि�ससे े हमाारेे देेश 
केे युवुााओं ं कोो शक्ति� 
मि�लेगेीी और देेश काा 
भवि�ष्य मज़बूूत होोगाा।
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राज्ययों से 

प्रभाव

•	 हज़़ारोों संपत्ति आवेदनोों का डिजिटल रूप से प्रसंस्करण

•	 कम कागजी कार््रवाई, तेज़ अनुमोदन और नागरिकोों की सुविधा

•	 आवास बोर््ड के लेन-देन मेें जवाबदेही बढ़़ी है

इस प्रणाली न ेसपंत्ति प्रबधंन को नागरिक-अनकूुल, पारदर्शी और 

परूी तरह स ेऑनलाइन प्रक्रिया मेें बदल दिया है।

ई-आबकारी
https://excise.cg.nic.in

छत्तीसगढ़ की ई-आबकारी परियोजना एक अग्रणी पहल है जो 

लाइसेेंस जारी करन ेस ेलकेर आपरू््तति श््रृृंखला ट््ररैकि ग, राजस्व सगं्रहण 

और प्रवर््तन तक सपंरू््ण आबकारी मूल्य श््रृृंखला को कवर करती है

मखु्य विशषताएँ

•	 एंड-टू-एंड ऑटोमेशन: लाइसेेंस/परमिट/एनओसी जारी करना, 
नवीनीकरण और अनुमोदन ऑनलाइन

•	 आपूर््तति श््रृृंखला ट््ररैकि ग: शराब की सूची के लिए बारकोडिगं और 
क्यूआर कोडिगं; जीपीएस-सक्षम वाहन ट््ररैकि ग

•	 राजस्व संग्रहण: ऑनलाइन आबकारी शुल्क संग्रहण, नकद 
प्रबंधन और वास्तविक समय निगरानी

•	 प्रवर््तन और पारदर््शशिता: आर.एफ.आई.डी. सक्षम नकदी ट््ररैकि ग, 
सी.सी.टी.वी. एकीकरण और यादृच्छिक निरीक्षण

•	 मोबाइल ऐप्स: बार मालिकोों, स्टॉक ऑर््डरिगं और कर््मचारी 
उपस्थिति (ए.ई.बी.ए.एस.) के लिए

प्रभााव

•	 43,1585 परमिट और 61,586 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी

•	 डिजिटल माध्यमोों से ₹40,271 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ

•	 परिवहन वाहनोों मेें 520 जीपीएस उपकरण लगाए गए और 100 
से अधिक निगरानी कैमरे लगाए गए

•	 नकदी प्रबंधन के लिए 530 आर.एफ.आई.डी. कार््ड जारी किए

हर कदम कोो डि�जि�टल बनााकर, ई-आबकाारीी ने े छत्तीीसगढ़ कोो 

आबकाारीी प्रशाासन मेंं भाारत केे सबसे ेउन्नत रााज्योंं मेंं से ेएक बनाा दि�याा 

हैै, जि�ससे ेपाारदर्शि�िताा, उच्च रााजस्व और सख्त अनुुपाालन सुनुि�श्चि�त 

हुुआ हैै।

विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली
https://igkv.ac.in

इंदिरा गाांधी कृषि विश्वविद्यालय (आई.जी.के.वी.) मेें विश्वविद्यालय 

प्रबधंन सूचना प्रणाली एक सपूंर््ण स्वचालन प्लेटफ़़ॉर््म है जो प्रवेश, 

शकै्षणिक, वित्त, मानव ससंाधन, अनसंुधान और डिजिटल लाइब्रेरी 

सवेाओ ंको कवर करता है।

मखु्य विशषताएँ

•	 प्रवेश एवं शैक्षणिक: ऑनलाइन आवेदन, ओएमआर-आधारित 
परीक्षाएँ, शिकायत निवारण और परिणाम प्रसंस्करण

•	 वित्त एवं मानव संसाधन: कम्प्यूटरीकृत बिल स्वीकृति, पेरोल, 
सेवा पुस्तिकाएँ और सीआर प्रबंधन

•	 भर्ती: प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदोों के लिए ऑनलाइन भर्ती

•	 डिजिटल पुस्तकालय एवं अनुसंधान: आई.जी.के.वी. वैज्ञानिकोों 
द्वारा किए गए शोध निष्कर्षषों और नवाचारोों तक सीधी पहँुच

•	 मोबाइल ऐप्स: क्रॉप डॉक्टर, ई-कृषि पाठशाला, ई-हाट और 

किसानोों के लिए कस्टम हायरिगं

प्रभाव

•	 2,000 से अधिक आवेदनोों का डिजिटल रूप से निपटाया गया

•	 9.6 लाख किसानोों के प्रश्ननों का समाधान किया गया

•	 4.4 लाख वित्तीय बिल तैयार किए गए

•	 कृषि परामर््श और मशीनीकरण सेवाओ ंके माध्यम से किसानोों 
को सीधा लाभ

इस प्रणाालीी ने े आई.जीी.केे.वीी. कोो एक डि�जि�टल रूप से े सक्षम 

कृृषि� वि�श्ववि�द्याालय केे रूप मेंं स्थाापि�त कि�याा हैै, जोो शि�क्षाावि�दोंं, 

प्रशाासन और कि�साानोंं तक पहुँँ� च कोो एक मंंच पर जोोड़ताा हैै।

स्वास्थ्य सेवा आईटी प्रणालियााँ
छत्तीसगढ़ न ेअस्पताल स्वचालन, स्वास्थ्य कर््ममियोों के भगुतान, 

मातृ देखभाल और सार््वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को आईसीटी 

प्लेटफार्ममों मेें एकीकृत करके एक मजबतू डिजिटल स्वास्थ्य 

पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। ये पहलेें यह सनुिश्चित करती हैैं 

कि स्वास्थ्य सवेा वितरण कुशल, जवाबदेह और सलुभ हो, खासकर 

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्ररों मेें।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल
https://nextgen.ehospital.gov.in

नके्स्टजने ई-हॉस्पिटल प्रणाली एक सपंरू््ण अस्पताल प्रबधंन 

सचूना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) है जो राज्य भर के सरकारी 

अस्पतालोों मेें स्थापित है। यह मरीजोों, अस्पतालोों और डॉक्टरोों को एक 

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर््म पर जोड़ती है।

•	 विशेषताएँ: आभा से जुड़़ा ओपीडी/आईपीडी पंजीकरण, टोकन 
और कतार प्रबंधन, ई-प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, ओटी 
शेड्यूलिगं, लैब एकीकरण, बिलिगं और डिस््चचार््ज

•	 प्रभाव: 306 अस्पतालोों को इसमेें शामिल किया गया है, जिनमेें 

जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केें द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केें द्र 

और मेडिकल कॉलेज आदि शामिल हैैं, जिससे सुचारू कार््यप्रवाह 

और तेज़ रोगी देखभाल सुनिश्चित हुई है

एनएचएम डीबीटी पोर््टल
https://nhmdbt.cg.nic.in

एनएचएम डीबीटी पोर््टल अग्रिम पकं्ति के स्वास्थ्य कार््यकर्ताओ ं

को समय पर प्रोत्साहन भगुतान सनुिश्चित करता है।

•	 कवरेज: 33 जिलोों और 21,000 गााँवोों मेें 71,000 से अधिक 
मितानिनेें और 3,000 प्रशिक्षक शामिल हैैं

•	 प्रभाव: ₹40 करोड़ से अधिक का मासिक डीबीटी, सीधे 
लाभार््थथियोों के खातोों मेें जमा किया जाता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर 
स्वास्थ्य सवेा को मज़बतूी मिलती है

रााज्य स्वाास्थ्य प्रणाालि�याँँ

•	 उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था निगरानी: समय पर हस्तक्षेप 
सुनिश्चित करने के लिए मातृ स्वास्थ्य पर नज़र रखता है

•	 सीएम हाट बाज़़ार क्लीनिक: मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयााँ 
साप्ताहिक आदिवासी बाज़़ारोों मेें सेवाएँ प्रदान करती हैैं, दरूस्थ 
आबादी तक पहँुचती हैैं

•	 एस.ओ.टी.टी.ओ. (राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन): 
अंग और ऊतक दान की निगरानी करता है, पारदर्शी आवटंन 

सनुिश्चित करता है

•	 स्वास्थ्य इन्ववेंट््ररै क: दवाओ ंऔर चिकित्सा उपकरणोों की खरीद, 
भंडारण और वितरण का प्रबंधन करता है

•	 ई-कल्याणी: एमटीपी अधिनियम के अनुपालन के लिए गर््भपात 
सेवाओ ंकी ऑनलाइन निगरानी

•	 पोषण पुनर्वास केें द्र: गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त 5 वर््ष से 
कम आयु के बच्चचों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की डिजिटल 
निगरानी

लाभ

•	 नागरिकोों के लिए: स्वास्थ्य सेवाओ ं तक आसान पहँुच, कम 
प्रतीक्षा समय और बेहतर मातृ एवं शिशु देखभाल

•	 स्वास्थ्य कर््ममियोों के लिए: समय पर भुगतान, बेहतर निगरानी 
और कम प्रशासनिक बोझ

•	 प्रशासन के लिए: रीयल-टाइम डैशबोर््ड, बेहतर निधि उपयोग 
और डेटा-आधारित नीति नियोजन

इन आईसीटी प्रणालियोों न ेमिलकर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सवेा 
को एक डिजिटल रूप स े सक्षम, नागरिक-केें द्रित नेटवर््क  मेें बदल 
दिया है, जिससे शहरी अस्पतालोों और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्ररों, दोनोों मेें 
समान पहँुच सुनिश्चित हुई है।

अन्य राज्य स्वास्थ्य प्रणालियााँ
•	 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण: मानसिक स्वास्थ्य 
प्रतिष्ठानोों के लाइसेेंस और निगरानी को विनियमित करता है

•	 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस एमआईएस: 
आंगनवाड़़ी केें द्ररों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और पोषण 
सेवाओ ंका रिकॉर््ड रखता है

•	 राष्ट्रीय  मुख स्वास्थ्य कार््यक्रम: रोकथाम और जागरूकता पर 
ध्यान केें द्रित करते हुए किफायती मुख स्वास्थ्य सेवा का विस्तार 
करता है

•	 छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड: दवाओ,ं शल्य 
चिकित्सा उपकरणोों और चिकित्सा उपकरणोों की केें द्रीकृत खरीद 
और वितरण

•	 स्वास्थ्य डैशबोर््ड (बजट और योजनाएँ): बेहतर योजना के लिए 
धन आवंटन/उपयोग और योजना की प्रगति की वास्तविक समय मेें 
जानकारी प्रदान करता है।

य ेसभी पहल मिलकर छत्तीसगढ़ मेें स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल 
रूप स ेसक्षम, समावेशी और नागरिक-अनकूुल बनाती हैैं, जिसस ेनीति 
और अतंिम छोर तक पहँुच के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

राज्य मेें कार्यान्वित केें द्रीय परियोजनाएँ
छत्तीसगढ़ राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस मिशन मोड परियोजनाओ ं(एमएमपी) 

को अपनान े और लाग ू करने मेें सक्रिय रहा है, और उन्हहें स्थानीय 
आवश्यकताओ ं के अनरुूप ढालत े हुए नागरिकोों की सवुिधा, 
पारदर््शशिता और जवाबदेही सनुिश्चित कर रहा है।

चि�त्र 2.2 : काागज रहि�त शाासन केे लि�ए पुुलि�स कर्ममचाारि�योंं कोो ई-ऑफि�स पर प्रशि�क्षि�त कि�याा गयाा
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राज्ययों से

वाहन 4.0 और सारथी 4.0
वाहन 4.0 और सारथी 4.0 सभी 28 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयोों 

मेें परूी तरह स े लागू हैैं। य े वाहन पजंीकरण, परमिट, कर सगं्रह, 
फिटनेस प्रमाण पत्र, ड््ररा इविगं लाइसेेंस/लर््नििंग लाइसेेंस जारी करने, 
नवीनीकरण और स्वामित्व हस्ततांतरण के लिए फेसलसे, पपेरलेस 
सवेाएँ प्रदान करत ेहैैं। राज्य अब 33 फेसलेस वाहन सवेाएँ और 24 
फेसलेस सारथी सवेाएँ प्रदान करता है, जिससे आरटीओ मेें आन ेवाले 
लोगोों की सखं्या मेें उल्लेखनीय कमी आई है।

वाहन के माध्यम स े90 लाख से अधिक वाहनोों स ेसबंधंित 2 
करोड़ लनेदेन ससंाधित किए गए हैैं, जिनका मूल्य ₹13,000 करोड़ 
है। सारथी ने 36 लाख ड््ररा इविगं लाइसेेंस और 23 लाख लर््नििंग 
लाइसेेंस जारी किए हैैं, जिसस े₹311 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। 
नागरिकोों को सहायता प्रदान करने के लिए, 555 परिवहन सवेा केें द्र 
और 238 प्रदषूण नियतं्रण प्रमाण पत्र केें द्र कार््यरत हैैं।

एच.एस.आर.पी. फिक्सेशन दो वेेंडरोों की तैनाती के साथ जिलोों मेें 
अच्छी तरह स ेप्रगति कर रहा है। वी.एल.टी.डी प्रणालियााँ, 8 स्वचालित 
परीक्षण स्टेशन, आई.आर.ए.डी, और दो स्मार््ट शहरोों मेें आई.टी.
एम.एस परूी तरह स ेकार््यशील हैैं।

वी-कोर््ट 45/90 दिनोों के बाद भगुतान न किए गए चालानोों 
को स्वचालित रूप से ससंाधित करता है, जिसकी चालान सबंधंी 
जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम स े भजेी जाती है। 
ए.एन.पी.आर. और टोल प्लाजा कैमरोों का उपयोग करके ई-डिटेक्शन 
स्वचालित प्रवर््तन सनुिश्चित करता है।

स्वच्छ गति�शीीलताा कीी ओर रााज्य केे प्रयाास कोो मजबूत करते ेहुुए, 
एक ईवीी सब्सि�डीी पोोर्टटल भीी काार्ययशीील हैै।

एन.जीी.डीी.आर.एस.
एन.जी.डी.आर.एस. (राष्ट् रीय सामान्य दस्तावज़ पजंीकरण 

प्रणाली) परियोजना एक राष्टट्र , एक पजंीकरण ढाांच ेके तहत डिजिटल 
सपंत्ति पजंीकरण और नामाांतरण को सक्षम बनाती है।

•	 कवरेज: छत्तीसगढ़ के सभी 102 उप-पंजीयक कार्यालयोों मेें 
कार्यान्वित

•	 एकीकरण: वास्तविक समय सत्यापन और स्वचालित 
नामाांतरण के लिए भुइयाां (भूमि अभिलेख) से जुड़़ा

•	 लाभ: नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज़ तैयार, जमा और ट््ररै क कर 
सकते हैैं, जिससे धोखाधड़़ी और देरी कम होती है

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल
राज्य के 306 सरकारी अस्पतालोों मेें स्थापित, नके्स्टजेन 

ई-हॉस्पिटल प्रणाली अस्पताल के कार््यप्रवाह का सपूंर््ण स्वचालन 
प्रदान करती है।

•	 विशेषताएँ: ओपीडी/आईपीडी पंजीकरण, एबीएचए एकीकरण, 
निदान, फार्मेसी और बिलिगं

•	 प्रभाव: 2.16 करोड़ से ज़््यादा ओपीडी पंजीकरण और 14.6 लाख 
आईपीडी मामले डिजिटल रूप से दर््ज किए गए, जिससे स्वास्थ्य सेवा 
वितरण मेें दक्षता मेें सुधार हुआ

सीी.सीी.एम.एस
सीी.सीी.एम.एस छत्तीीसगढ़ सरकाार केे वि�रुद्ध दाायर कि�ए गए 

अदाालतीी माामलोंं कीी शुरुुआत से ेलेकेर नि�पटाान तक नि�गराानीी केे लि�ए 
एक वेबे-आधाारि�त प्लेटेफॉॉर्मम हैै। यह माामलाा डेेटाा कोो केंंद्रीीकृ त करताा 
हैै, फााइलिं�गं से ेलेकेर नि�पटाान तक कीी काार्ययवााहीी कोो ट्रैै� क करताा हैै, 
और समय पर नि�र्णणय लेनेे ेकेे लि�ए वाास्तवि�क समय केे अपडेट, डैैशबोोर्डड 
और स्वचाालि�त रि�पोोर्टट प्रदाान करताा हैै।

मुुख्य वि�शेषेतााएँँ:

•	 वास्तविक समय मेें मामलोों के सिकं्रनाइज़़ेशन के लिए 
नेपिक्स–एनजेडीजी एकीकरण

•	 भूमिका-आधारित डैशबोर््ड और अनुकूलन योग्य एमआईएस 
रिपोर््ट

•	 सभी लंबित और निपटाए गए मामलोों का केें द्रीकृत भंडार

•	 जवाब, अनुपालन और समय-सीमा की स्वचालित ट््ररैकि ग

•	 सुनवाई और अनुपालन के लिए एसएमएस अलर््ट

•	 किसी भी समय मामलोों तक पहँुच के लिए मोबाइल ऐप

प्रभााव (2025):

•	 45 विभागोों मेें 3,206 उपयोगकर्ताओ ंद्वारा 77,038 मामलोों 

की डिजिटल रूप से निगरानी की गई

•	 स्वचालित अलर््ट के माध्यम से तेज़ अनुपालन

•	 वास्तविक समय डेटा से शासन और समन्वय मेें सुधार

•	 डिजिटल वर््कफ़़्ललो  के माध्यम से कागज़़ी कार््रवाई मेें कमी

आई.सीी.जेे.एस.
छत्तीीसगढ़ ने े अपने े न्याायि�क पाारि�स्थि�ति�कीी तंतं्र कोो रााष्ट्रीी� य 

आईसीीजेएेस (इंंटरऑपरेबल क्रि�मि�नल जस्टि�स सि�स्टम) प्लेटेफ़ॉॉर्मम केे 

सााथ एकीीकृृत कि�याा हैै, जि�समेंं ई-कोोर्टट, ई-फ़ोोरेंंसि�क, ई-अभि�योोजन, 

ई-कााराागाार और ई-समन शाामि�ल हैंं।

•	 लाभ: पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और फ़़ोरेेंसिक विभागोों के 

बीच निर्बाध डेटा आदान-प्रदान संभव

•	 प्रभाव: तेज़ जााँच, बेहतर केस ट््ररैकि ग और न्याय हितधारकोों के 

बीच बेहतर समन्वय

आई.वीी.एफ.आर.टीी.
आई.वीी.एफ.आर.टीी. (अप्रवाासन, वीीज़ाा और वि�देशीी पंजंीीकरण एवंं 

ट्रैै�किं� ग) परि�योोजनाा सभीी जि�लाा-स्तरीीय वि�देशीी पंजंीीकरण काार्याालयोंं 

(एफआरओ) मेंं लाागू ूकीी गई हैै।

•	 सेवाएँ: ऑनलाइन पंजीकरण, वीज़़ा विस्तार, और विदेशी 
नागरिकोों की ट््ररैकि ग

•	 प्रभाव: राष्ट् रीय सुरक्षा मेें वृद्धि, सुव्यवस्थित प्रक्रिया, और विदेशी 

नागरिकोों के लिए व्यक्तिगत मुलाक़़ातोों मेें कमी

मनरेेगाासॉॉफ्ट
मनरेेगाासॉॉफ्ट प्लेटेफ़ॉॉर्मम रााज्य मेंं महाात्माा गांंधीी रााष्ट्रीी� य ग्राामीीण 

रोोज़गाार गाारंंटीी अधि�नि�यम केे पूरू्णण डि�जि�टलीीकरण कोो सक्षम बनााताा 

हैै।

•	 कवरेज: सभी 33 ज़़िलोों मेें लागू

•	 प्रभाव: 32.5 लाख से ज़््यादा जॉब कार््ड जारी किए गए और 4.7 

करोड़ मज़दरूी भुगतान लेनदेन डीबीटी के माध्यम स ेससंाधित किए 

गए, जिसस ेश्रमिकोों को समय पर भगुतान सनुिश्चित हुआ

प्रधाानमंंत्रीी आवाास योोजनाा - ग्राामीीण
छत्तीसगढ़, पी.एम.ए.वाई.जी. के अतंर््गत आवास वितरण की 

निगरानी के लिए आवाससॉफ्ट और आवासऐप का उपयोग करता है।

•	 कवरेज: लाभार्थी चयन, आवास निर्माण और धन वितरण की 
ऑनलाइन ट््ररैकि ग

•	 प्रभाव: पारदर्शी निगरानी और प्रत्यक्ष लाभ हस्ततांतरण के साथ 

ग्रामीण परिवारोों के लिए 11 लाख से अधिक पक्के  घर बनाए गए

ई-प्रोोक्योोरमेंंट (केंंद्री ीय साार्ववजनि�क खरीीद पोोर्टटल)
सीी.पीी.पीी.पीी. प्लेटेफ़ॉॉर्मम कोो छत्तीीसगढ़ मेंं संचंाालि�त केंंद्रीी य 

संसं्थाानोंं और उद्यमोंं द्वााराा अपनाायाा गयाा हैै।

•	 उपयोगकर्ता: एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई, एनटीपीसी, 
साउथ ईस्टर््न कोलफील््ड््स  लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.), और विश्व 
बैैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ

•	 लाभ: सरकारी खरीद मेें पारदर््शशिता, जवाबदेही और खुली 
प्रतिस्पर्धा लाता है

अन्य शासन एवं नागरिक सेवाएँ
प्रमखु पहलोों के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ न ेकई सहायक आईसीटी 

प्लेटफ़़ॉर््म लाग ू किए हैैं जो शासन, नागरिक सेवाओ ंऔर विभागीय 
दक्षता को विभिन्न क्षेत्ररों मेें मज़बतू बनाते हैैं।

शासन एवं न्याय
•	 रेवकेस ऐप: राजस्व न्यायालयोों के लिए मोबाइल-सक्षम केस 
ट््ररैकि ग और स्थगन प्रणाली, एसएमएस अलर््ट और डिजिटल ऑर््डर 
शीट के साथ

•	 कोर््ट केस मॉनिटरिगं सिस्टम (सी.सी.एम.एस.): उच्च 
न्यायालय मेें सरकारी मामलोों की निगरानी के लिए केें द्रीकृत संग्रह; 
विश्लेषणात्मक डैशबोर््ड और अनुपालन ट््ररैकि ग

•	 विधानसभा प्रणाली (ई-प्रश्न, ई-उत्तर, ई-प्रश्नोत्तरी): प्रश्न प्रस्तुत 
करने, उत्तर देने और विधायी दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए डिजिटल 
प्लेटफ़़ॉर््म, विधानसभा कार््यवाही मेें पारदर््शशिता बढ़़ाते हैैं

•	 लोक शिकायत पोर््टल: मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत और 
राज्यपाल कार्यालय के लिए एकीकृत शिकायत प्रणाली, रीयल-
टाइम ट््ररैकि ग और पारदर्शी समाधान के साथ

वित्त एवं कोषागार
•	 आभार (ई-पेेंशन) और ईकोश लाइट: पारदर््शशिता और दक्षता 
के लिए पेेंशन वितरण और कोषागार भुगतान का डिजिटलीकरण

•	 आई.एफ.एम.आई.एस. और एसएनए स्पर््श: एकीकृत वित्त 
प्रबंधन प्रणाली जो सीएसएस और राज्य योजनाओ ंकी वास्तविक 
समय निगरानी सुनिश्चित करती है डीबीटी से जुड़़े भुगतानोों के साथ

•	 ई-चालान और ई-वाउचर: इलेक्ट् रॉनिक रसीद और व्यय 
प्रणालियााँ आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफ़़ॉर््म के साथ एकीकृत

वाणिज्य एवं उद्योग
•	 उद्यम आकाांक्षा पोर््टल: एम.एस.एम.ई. और उद्योगोों के लिए 
एकल-खिड़की पंजीकरण, सीएएफ जनरेशन और क्यूआर-कोडेड 
डिजिटल प्रमाणपत्ररों के साथ

•	 एकल-खिड़की प्रणाली: विभिन्न विभागोों मेें अनुमोदन के लिए 
एक ही आवेदन पत्र, व्यापार करने मेें आसानी को सक्षम बनाता है

•	 फर््म और सोसायटी पोर््टल: फर्ममों और सोसायटी के पंजीकरण 
और संशोधन के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया, क्यूआर-
कोडेड प्रमाणपत्ररों के साथ

•	 बॉयलर निरीक्षणालय पोर््टल: बॉयलरोों का ऑनलाइन 
पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण, एकीकृत शुल्क भुगतान और 
तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ

य ेपहल मिलकर प्रमखु परियोजनाओ ंका परूक हैैं, यह सनुिश्चित 
करत े हुए कि न्याय वितरण, शिकायत निवारण, वित्तीय सधुार और 
औद्योगिक विकास मजबतू डिजिटल प्लेटफार्ममों द्वारा समर््थथित हैैं - 
व्यापक डिजिटल शासन मेें अग्रणी के रूप मेें छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा 
को मजबतू करत ेहैैं।

मोबाइल ऐप्स
सीीजीी वीीएचएसएनडीी ऐप

सीीजीी वीीएचएसएनडीी ऐप स्वाास्थ्य वि�भााग कोो आँगँनवााड़ीी और 
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राज्ययों से 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी छत्तीसगढ़ राज्य केें द्र
14,15,16 प्रशासनिक खंड, द्वितीय तल, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपरु, छत्तीसगढ़ - 492002
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शहरीी-वाार्डड स्तर पर स्वाास्थ्य, प्राारंंभि�क बचपन वि�काास, पोोषण और 

स्वच्छताा सेवेााओं ं कीी नि�गराानीी करनेे मेंं सक्षम बनााताा हैै। भवि�ष्य 

मेंं आसाान पहुँँ� च केे लि�ए उपयोोगकर्ताा अपनीी एचआरएमआईएस 

आईडीी केे सााथ एक बाार लॉॉगि�न करकेे एक एमपीीआईएन जनरेेट 

करते ेहैंं। स्वाास्थ्य सचि�व और नि�देशक केे लि�ए रााज्य-स्तरीीय लॉॉगि�न 

वीीएचएसएनडीी डेेटाा कीी केंंद्रीीकृ त नि�गराानीी और वि�श्लेषेण काा समर्थथन 

करते ेहैंं।

छत्तीीसगढ़ रोोजगाार ऐप
मााननीीय उप मुखु्यमंंत्रीी डॉॉ. वि�जय शर्माा द्वााराा 14 माार्चच 2024 कोो 

लॉॉन्च कि�याा गयाा, छत्तीीसगढ़ रोोजगाार ऐप बेरेोोजगाार युवुााओं ंकोो सीीधेे 

अपने ेमोोबााइल फोोन से ेरोोजगाार सहाायताा केे लि�ए पंजंीीकरण करनेे 

मेंं सक्षम बनााताा हैै। त्वरि�त और सुरुक्षि�त पंजंीीकरण केे लि�ए आधाार 

ओटीीपीी आधाारि�त सत्याापन काा उपयोोग कि�याा जााताा हैै।

यह नयाा पंजंीीकरण, नवीीनीीकरण और रि�क्ति� जाानकाारीी कोो 

सुवुि�धााजनक बनााताा हैै, जि�ससे े कि�सीी भीी काार्याालय मेंं जााने े कीी 

आवश्यकताा समााप्त होो जाातीी हैै। पंजंीीकरण केे बााद, उपयोोगकर्तााओं ं

कोो उनकाा पंजंीीकरण संखं्याा, उपयोोगकर्ताा आईडीी और पाासवर्डड 

एसएमएस केे मााध्यम से ेप्रााप्त होोताा हैै, जि�सकाा उपयोोग ई-रोोजगाार 

पोोर्टटल पर लॉॉगि�न करने ेकेे लि�ए भीी कि�याा जाा सकताा हैै।

जॉॉब चााहने े वााले े ऐप केे मााध्यम से े रााज्य और जि�लाा-स्तरीीय 

रोोजगाार मेलेोंं केे लि�ए भीी आवेदेन कर सकते ेहैंं।

अन्य मोोबााइल ऐप्स
आई.जीी.एम.आई.एस. (एकीीकृृत शि�काायत एवं ं प्रबंधंन सूचूनाा 

प्रणाालीी) परि�योोजनाा केे अंतंर्गगत, एनआईसीी छत्तीीसगढ़ ने े कि�साान- 

और छाात्र-केंंद्रि� त मोोबााइल एप्लि�केशन काा एक समूूह वि�कसि�त कि�याा 

हैै, जोो आवश्यक सेवेााओं ंकोो सीीधे ेस्माार्टटफ़ोोन पर उपलब्ध करााताा हैै।

प्रमखु ऐप्स:

•	 क्रॉप डॉक्टर: कीटोों, रोगोों और पोषक तत्ववों की कमी की छवि-

आधारित पहचान के लिए एआई-सक्षम ऐप, ऑनलाइन विशेषज्ञ 

सलाह के साथ। समय पर फसल प्रबंधन के लिए किसानोों द्वारा 

व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है

•	 ई-कृषि पाठशाला: एक डिजिटल कक्षा जो कृषि छात्ररों के लिए 

अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान, असाइनमेेंट और ऑनलाइन 

परीक्षाएँ प्रदान करती है। 50,000 से ज़््यादा डाउनलोड के साथ, यह 

मोबाइल पर एक वर््चचुअल विश्वविद्यालय बन गया है

•	 ई-हाट: एक मार्के टप्लेस ऐप जो बिचौलियोों पर निर््भरता कम 

करके किसानोों को उत्पाद बेचने के लिए सीधे खरीदारोों से जोड़ता है

•	 कस्टम हायरिगं ऐप: कृषि मशीनरी की ऑनलाइन बुकिग की 

सुविधा प्रदान करता है

जिससे किसान स्थानीय स्तर पर उपकरण किराए पर ल ेसकते हैैं 

और मशीनीकरण मेें सधुार कर सकत ेहैैं।

प्रभाव (2025):

•	 किसान-केें द्रित ऐप्स मेें 1.35 लाख से ज़््यादा डाउनलोड

•	 फसल प्रबंधन, शिक्षा, विपणन और कृषि मशीनरी तक पहँुच मेें 

किसानोों को सीधा लाभ

•	 कृषि सेवाओ ंमेें पारदर््शशिता बढ़़ी और लागत कम हुई

सलाह, शिक्षा, विपणन और मशीनीकरण सहायता को एकीकृत 

करके, इन मोबाइल ऐप्स ने किसानोों और छात्ररों को सशक्त बनाया है, 

जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल कृषि और कृषि-शिक्षा सवेाओ ंमेें अग्रणी 

बन गया है।

नेटवर््क  और बुनियादी ढााँचा
छत्तीीसगढ़ मेंं नि�कनेटे, एनकेेएन और उन्नत वीीडि�योो कॉॉन्फ्रेंंसिं� गं 

सेवेााओं ंकेे मााध्यम से ेएक मज़बूतू डि�जि�टल ढांंचाा स्थाापि�त कि�याा गयाा 

हैै, जि�ससेे शाासन, शि�क्षाा, अनुुसंधंाान और न्यााय वि�तरण केे लि�ए नि�र्बााध 

कनेके्टि�वि�टीी सुुनि�श्चि�त हुुई हैै।

निकनेट और एनकेएन
•	 ज़़िला कनेक्टिविटी: सभी 27 ज़़िले 34 एम.बी.पी.एस./100 

एम.बी.पी.एस. बी.एस.एन.एल. लिकं के माध्यम से जुड़़े हुए हैैं, छह 

ज़़िलोों मेें 1 जी.बी.पी.एस. रेलटेल बैकअप लिकं के साथ

•	 कोषागार और विभाग: एम.पी.एल.एस. लाइनेें 67 कोषागारोों/

उप-कोषागारोों और 13 राज्य पेय पदार््थ निगम स्थानोों को सुरक्षित 

लेनदेन के लिए समर््थन प्रदान करती हैैं

•	 न्यायपालिका और शिक्षा: लीज़्ड लाइन कनेक्टिविटी 88 

न्यायालय परिसरोों, 36 विश्वविद्यालयोों और संस्थानोों और राज्य 

मुख्यालयोों को प्रदान की गई है

•	 कोर बैकबोन: नेटवर््क  बैकबोन पी.जी.सी.आई.एल., बी.एस.

एन.एल. और रेलटेल से 10 जी.बी.पी.एस. लिकं को एकीकृत करता 

है, जो उच्च गति और लचीली कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है

•	 स्वान एकीकरण: 25 ज़़िलोों से जुड़़ा है, जो राज्यव्यापी डिजिटल 

पारिस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत करता है

यह बुनुि�याादीी ढाँँचाा सुरुक्षि�त सरकाारीी संचंाार, उन्नत अनुुसंधंाान और 

ई-गवर्नेंंस सेवेााओं ंकीी डि�लीीवरीी मेंं सुधुाार, जि�ससेे छत्तीीसगढ़ देेशव्याापीी 

हााई-स्पीीड डि�जि�टल ग्रि�ड काा हि�स्साा बन गयाा हैै।

वीडियो कॉन्फफ्ररें सिगं सेवाएँ
एनआईसी का अत्याधनुिक वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं (वीसी) प्लेटफ़़ॉर््म 

छत्तीसगढ़ मेें एक महत्वपरू््ण शासन उपकरण बन गया है।

•	 उपयोग: 2019-2025 के बीच 3.5 लाख से ज़््यादा वीसी सत्र 

आयोजित किए गए, जिनमेें प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षाएं, नीति 

आयोग परामर््श, विभागीय समीक्षाएं और न्यायिक सुनवाई शामिल 

थीीं

•	 न्यायपालिका: न्यायालय परिसर जेलोों और अन्य स्थानोों से 

मामलोों की सुनवाई के लिए वीसी का व्यापक रूप से उपयोग करते 

हैैं, जिससे देरी और लागत कम होती है

•	 मान्यता: राज्य को वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सेवाओ ंमेें उत्कृष्ट ता के 

लिए पूर्वी क्षेत्र (2025) मेें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया 

उच्च गति वाले नटेवर््क  और उन्नत वीसी सेवाओ ंके सयंोजन ने 

छत्तीसगढ़ को एक डिजिटल रूप स ेसशक्त राज्य के रूप मेें स्थापित 

किया है, जिसस ेवास्तविक समय मेें निर््णय लेन,े बहेतर सवेा वितरण 
और शासन तक समावेशी पहँुच संभव हुई है।

पुरस्कार और सम्मान
छत्तीसगढ़ की आईसीटी-आधारित पहलोों न ेकृषि, शिक्षा, शासन 

और आईसीटी अवसंरचना के क्षेत्र मेें राष्ट् रीय स्तर पर पहचान बनाई है।

प्रमखु परुस्कार:

•	 2025 - वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं मेें उत्कृष्ट ता: उत्कृष्ट  वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं सेवाओ ंके लिए पूर्वी क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार; 3.5 लाख 
से अधिक सत्ररों ने शासन समीक्षा, न्यायिक कार््यवाही और राष्ट् रीय 
परामर््श को सुगम बनाया

•	 2023 – राष्ट्रीय  ई-गवर्ननेंस स्वर््ण पुरस्कार: क्रॉप डॉक्टर ऐप 
(आई.जी.के.वी., रायपुर) के लिए, जो एआई- आधारित फसल 
निदान और किसान सलाह को सक्षम बनाता है

•	 2023 – एमबिलियनथ पुरस्कार: एआई-संचालित स्कू ल 
मूल्ययांकन उपकरण, निकलर के लिए

•	 2022 – सीएसआई एसआईजी ई-गवर्ननेंस पुरस्कार: 
टेलीप्रैक्टिस और ई-मानचित्र विज्ञान (भू-कृषि निगरानी) के लिए

•	 2022 – आईएमसी डिजिटल पुरस्कार: ई-प्रश्न और ई-उत्तर, 
विधायी प्रश्न प्रबंधन व विधानसभा की डिजिटल प्रणाली के लिए

•	 2022 – डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार: पीएमएस पोर््टल 
(पेेंशन प्रबंधन) और सी.एस.ई.आर.सी. ई-याचिका प्रणाली के लिए

य ेमान्यताएँ डिजिटल शासन मेें अग्रणी के रूप मेें छत्तीसगढ़ की 
भमूिका की पषु्टि करती हैैं, जो कृषि, शिक्षा, विधायिका और बनुियादी 
ढााँच ेमेें नवाचारोों को आग ेबढ़़ा रही है।

अग्रिम दिशा
एनआईसीी छत्तीीसगढ़ डि�जि�टल शाासन कोो गति� देे रहाा हैै। इसमेंं 

भूमूि� और वि�त्त प्रणाालि�योंं कोो सुवु्यवस्थि�त करनाा, कृृषि� सेवेााओं ंकोो 
मजबूतू करनाा, स्वाास्थ्य सेवेाा काा डि�जि�टलीीकरण करनाा और सू्कूलोंं मेंं 
ई-लर्निं�ंग काा वि�स्ताार करनाा शाामि�ल हैै। यह बेहेतर शि�काायत नि�वाारण 
प्लेटेफॉॉर्मम, डि�जि�टल हस्तााक्षर और डेेटाा-संचंाालि�त नि�र्णणय लेनेे े केे 
मााध्यम से ेनाागरि�क सेवेााओं ंकोो भीी बढ़ाा रहाा हैै—जि�ससे ेएक सहज, 
समाावेशेीी, नाागरि�क-केंंद्रि� त पाारि�स्थि�ति�कीी तंंत्र काा नि�र्मााण होो रहाा हैै।

चि�त्र 2.3 : एनआईसीी, छत्तीीसगढ़ केे ई-माानचि�त्र वि�ज्ञाान कोो सीीएसआई माान्यताा पुुरस्काार प्रााप्त हुुआ
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जिला से

संपादित : सुषमा मिश्रा

डिजिटल नवाचार के माध्यम से ई-गवर्ननेंस मेें तेजी

अ हिल्यानगर डिजिटल शासन और आईसीटी-सचंालित 
विकास मेें महाराष्टट्र  के अग्रणी जिलोों मेें से एक के रूप 
मेें उभरा है। पारदर््शशिता, दक्षता और नागरिक-केें द्रित 

सवेाएँ लान ेके दृष्टिकोण से, जिल ेन ेवास्तविक समय जल प्रबधंन 
प्रणालियोों स े लकेर घर-घर सरकारी सेवाओ ं की डिलीवरी तक, 
तकनीकी पहलोों की एक विस्तृत श््रृृंखला को अपनाया है।

एआई-सचंालित उपस्थिति प्रणालियोों, ओपन डेटा प्लेटफ़़ॉर््म, 
मोबाइल एप्लिकेशन और जीआईएस-आधारित निगरानी उपकरणोों 
को एकीकृत करके, अहिल्यानगर इस बात मेें नए मानक स्थापित 
कर रहा है कि कैस ेतकनीक ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बतू 
कर सकती है।

ऐतिहासिक रूप स,ेइस ज़़िले का इतिहास 1494 ईस्वी स ेजडु़़ा 
है, जब मलिक अहमद ने अहमदनगर को निज़़ामशाही वशं की 
राजधानी के रूप मेें स्थापित किया था। सदियोों स,े इसकी सीमाएँ 
विकसित होती रहीीं, और अक्टूबर 2024 मेें, महारानी अहिल्याबाई 
होल्कर के सम्मान मेें ज़़िले का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर रखा 
गया।

जिले मेें आईसीटी पहल
अहिल्यानगर जिला वेबसाइट
ahilyanagar.maharashtra.gov.in

आधिकारिक अहिल्यानगर जिला वबेसाइट, जो एस3वास 
फ्रे मवर््क  पर निर््ममित है, एक बहुभाषी, मोबाइल-अनुकूल पोर््टल है जो 
सरकारी सवेाओ ंऔर सूचनाओ ंके लिए वन-स्टॉप गेटव ेके रूप मेें 
कार््य करता है।

यह बताता है:

•	 इतिहास और विरासत: जिले की साांस्कृति क और ऐतिहासिक 
विरासत का प्रदर््शन

•	 जनसाांख्यिकी और शासन: जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था 
और संसाधनोों की विस्तृत जानकारी

वास्तविक समय मेें टैैंकर प्रबधंन के माध्यम स ेजल संकट स ेनिपटने 
के लिए है। यह तकनीक और शासन को एक साथ जोड़कर यह 
सनुिश्चित करता है कि ग्रामीण और अर््ध-शहरी समदुायोों तक पानी 
कुशल, पारदर्शी और न्यायसगंत तरीके स ेपहँुच।े

 मखु्य विशषेताएँ:

•	 डिजिटल अनुरोध प्रणाली: ग्राम सेवक (गााँव) और उप 
अभियंता (शहरी क्षेत्र) टैैंकर अनुरोध ऑनलाइन जमा करते हैैं।

अहिल्यानगर, महाराष्टट्र

•	 निविदाएँ और भर्ती: अनुबंधोों और रोज़गार के अवसरोों पर 
पारदर्शी अपडेट

•	 नागरिक सेवाएँ: प्रमाणपत्ररों, कल्याणकारी योजनाओ,ं 
शिकायत निवारण और आवेदन ट््ररैकि ग तक आसान पहँुच

•	 पर््यटन एवं अर््थव्यवस्था: पर््यटन स्थलोों, त्योहारोों और निवेश के 
अवसरोों की जानकारी 

जी.आई.जी.डब्ल्यू. सुगम्यता मानकोों के अनरुूप, यह पोर््टल 
समावेशिता, पारदर््शशिता और नागरिक-केें द्रित ई-गवर्ननेंस सनुिश्चित 
करता है।

जलदतू
jaldoot.ahmednagar.gov.in

जलदतू पोर््टल, अहिल्यानगर की प्रमुख डिजिटल पहल है जो 

डॉ. पंकज आशिया, आईएएस 
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रे ट, अहिल्यानगर

एनआईसी आईसीटी गतिविधियोों मेें प्रमुख 
योगदानकर्ताओ ंमेें से एक है। इसने आईसीटी 

के उपयोग को बढ़़ावा देने और राज्य एवं केें द्र दोनोों 
ई-गवर्ननेंस कार््यक्रमोों के क्रियान्वयन मेें महत्वपूर््ण 
भूमिका निभाई है, जैसे अहिल्यानगर मेें आयोजित 
कैबिनेट बैठक के लिए आईटी सहायता प्रदान 
करना। ई-ऑफिस, एआई-संचालित नवाचारोों जैसे 
भाषिणी, चेहरा पहचान सक्षम जिला प्रशासन के साथ 
ए.ई.बी.ए.एस. और कई अन्य आईसीटी कार्यान्वयन 
मेें इसका योगदान इसकी उत्कृ ष्टता को दर्शाता है। 
मैैं एनआईसी अहिल्यानगर को बधाई देता हँू और 
सफलता की 
कामना करता हँू। 
मैैं भविष्य मेें और 
भी कई ई-गवर्ननेंस 
पहलोों की आशा 
करता हँू।

अहिल्यानगर डिजिटल शासन मेें 

अग्रणी बनकर उभरा है, जहााँ सेवाओ ं

को तेज़, पारदर्शी और अधिक 

सुलभ बनाने के लिए तकनीक का 

उपयोग किया जा रहा है। जलदतू 

की रीयल-टाइम वाटर टैैंकर ट््ररैकि ग, 

सेवादतू द्वारा प्रमाणपत्ररों की घर-घर 

डिलीवरी, चेहरे से पहचान के साथ 

ए.ई.बी.ए.एस., सड़क सुरक्षा के 

लिए आई.आर.ए.डी. और ओपन डेटा 

प्लेटफ़़ॉर््म जैसी पहल नागरिक-केें द्रित 

शासन के प्रति जिले की प्रतिबद्धता 

को दर्शाती हैैं। नवाचार को जवाबदेही 

के साथ जोड़कर, जिला यह प्रदर््शशित 

कर रहा है कि कैसे सूचना और संचार 

प्रौद्योगिकी (आईसीटी) दैनिक शासन 

को बदल सकती है।

पवन रामलाल टेम्भुर्ने 
वजै्ञानिक/ तकनीकी
सहायक - ए व डीआईओ
pr.tembhurne@nic.in

•	 स्वचालित ऑर््डर जनरेशन: अनुरोधोों को स्वीकृत किया जाता 
है और टैैंकर ऑर््डर तुरंत जनरेट किए जाते हैैं

•	 रीयल-टाइम ट््र रैकिग: टैैंकर जीपीएस-सक्षम होते हैैं, और 
अधिकारियोों द्वारा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी 
आवाजाही की निगरानी की जाती है

•	 कुशल प्रेषण: खंड विकास अधिकारी शेड्यूलिगं और वितरण 
का समन्वय करते हैैं

•	 नागरिक पहँुच: निवासी टैैंकरोों के लिए आवेदन कर सकते 
हैैं और समर््पपित जलदतू मोबाइल ऐप के माध्यम से डिलीवरी को 
ट््ररै क कर सकते हैैं

जिला से
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अनमुोदन कार््यप्रवाह, जीपीएस ट््ररैकि ग और नागरिक भागीदारी 
को एकीकृत करके, जलदतू ने जिल ेमेें जल सकंट के प्रबधंन के 
लिए एक विश्वसनीय डिजिटल ढाांचा तयैार किया है।

जी.एम. सेवादतू
gmsevadoot.ahmednagar.gov.in

जी.एम. सवेादतू एक ई-गवर्ननेंस पहल है जो प्रशिक्षित ग्राम-
स्तरीय एजेेंटोों के माध्यम स ेसरकारी सवेाओ ंको सीधे नागरिकोों के 
दरवाज ेतक पहँुचाती है। 

यह प्लेटफ़़ॉर््म सरकारी कार्यालयोों मेें प्रत्यक्ष रूप स े जाने 
की आवश्यकता को कम करता है, जिससे सवुिधा, दक्षता और 
आवश्यक सवेाओ ंतक व्यापक पहँुच सुनिश्चित होती है।

यह कैसे काम करता है:

•	 ऑनलाइन अपॉइंटमेेंट: नागरिक पोर््टल के माध्यम से निवास 

या आय प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ बुक कर सकते हैैं 

•	 जीएम सहायता: एक ग्राम मंत्री या ग्राम स्तरीय उद्यमी 

(वीएलई) नागरिक के घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करता है 

•	 डिजिटल प्रसंस्करण: आवेदनोों का प्रसंस्करण संबंधित 

सरकारी पोर््टलोों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है

•	 होम डिलीवरी: अंतिम डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र 

आवेदक के निवास पर डाक द्वारा भेजे जाते हैैं 

प्रौद्योगिकी को अतंिम-मील सवेा वितरण के साथ जोड़कर, 
जीएम सवेादतू यह सुनिश्चित करता है कि शासन समावशेी, 
नागरिक-केें द्रित और वास्तव मेें सलुभ हो।

मुख्यमंत्री के 150 दिवसीय कार््यक्रम की 
पहल 

इस कार््यक्रम के अतंर््गत, ज़़िले न े प्रमखु ई-गवर्ननेंस उपकरण 
लॉन्च किए, जिनमेें शामिल हैैं:

•	 ज़़िला वेबसाइट अपडेट: अधिक पारदर््शशिता के लिए 

आरटीआई एकीकरण के साथ उन्नत 

•	 व्हाट्सएप चैटबॉट: सरकारी सेवाओ ं तक त्वरित और 

उपयोगकर्ता-अनुकूल पहँुच प्रदान करना 

•	 लुकर स्टूडियो डैशबोर््ड: कलेक्टर को वास्तविक समय मेें 

ज़़िले की गतिविधियोों की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करना

ओपन डेटा पहल
data.gov.in पर एक मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) खाता 

बनाया गया है, जिसस े जिला डेटासटे को खलु,े मशीन-पठनीय 
प्रारूपोों मेें प्रकाशित कर सकेगा। इसस े पारदर््शशिता, नवाचार और 
जनभागीदारी को बढ़़ावा मिलगेा।

प्रमुख कार््यक्रम 
जामखेड मेें कैबि नेट बैठक

महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीीं जयतंी के उपलक्ष्य 
मेें, महायुति मतं्रिमंडल न े06 मई 2025 को उनके जन्मस्थान चोोंडी, 
जामखडे मेें एक विशषे बठैक बुलाई। इस बठैक मेें एक दरूदर्शी 
शासक के रूप मेें उनकी विरासत को रेखाांकित किया गया और 
उनके आदर्शशों को आगे बढ़़ाने मेें जिल ेकी भूमिका पर ज़़ोर दिया 
गया। इस बठैक के एजेेंडे मेें एक व्यापक विकास पैकेज पर चर्चा 
शामिल थी, जिसमेें निम्नलिखित क्षेत्ररों पर ध्यान केें द्रित किया गया:

•	 ऐतिहासिक स्मारकोों का जीर्णोद्धार और संरक्षण

•	 ग्रामीण और शहरी क्षेत्ररों मेें बुनियादी ढााँचे का विस्तार

•	 अहिल्याबाई के समावेशी शासन मॉडल को प्रतिबिबंित करने 
के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओ ंको सुदृढ़ बनाना

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी अहिल्यानगर जिला केें द्र 
पााँचवीीं मजंिल, बी विगं, जिला कलेक्टर कार्यालय
सवदेी, अहिल्यानगर, महाराष्टट्र  - 414003 
ईमले: dio-ahn@nic.in, फोन:  0241 - 2343328

चित्र 3.1 : आई.आर.ए.डी. परियोजना के तहत,  एनआईसी जिला केें द्र ने 32 पुलिस थानोों, दो आरटीओ तथा अन्य कार्यालयोों मेें 1,472+ 
                 कर््मचारियोों को 131+ प्रशिक्षण प्रदान किए

चित्र 3.2 : एनआईसी अहिल्यानगर ने 6 मई 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल बैठक मेें तकनीकी सहयोग दिया, जिसमेें अहिल्याबाई 
                  होल्कर की 300वीीं जयंती और विरासत संरक्षण पर केें द्रित विकास योजनाएँ रेखाांकित की गईं

मुख्यमंत्री का विशेष कार््यक्रम
6 मई 2025 को, महायुति मंत्रिमंडल ने महारानी अहिल्याबाई 

होल्कर की 300वीीं जयतंी के उपलक्ष्य मेें महाराष्टट्र  के अहिल्यानगर 
मेें अपनी बठैक आयोजित की। इस बठैक के एजेेंडे मेें एक व्यापक 
जिला विकास पैकेज को मंजरूी देना शामिल था, जिसमेें बनुियादी 
ढाांचा परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और ऐतिहासिक 
स्मारकोों का नवीनीकरण शामिल था।

एईबीएएस प्रशिक्षण
1 अगस्त 2025 को, जिला प्रशासन न ेसरकारी कर््मचारियोों के 

लिए उपस्थिति ट््ररैकि ग को आधुनिक बनान ेहेत ुचहेरे स ेप्रमाणीकरण 
के साथ आधार सक्षम बायोमेट््ररिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की। 
प्रशिक्षण सत्र सचुारू रूप से अपनान,े पारदर््शशिता बढ़़ान ेऔर प्रॉक्सी 
उपस्थिति को न्यूनतम करन ेके लिए आयोजित किए गए।

मानव संपदा
कलके्टर कार्यालय ने डिजिटल अवकाश प्रबधंन के लिए मानव 

सपंदा लागू की है, जिससे कुशल ट््ररैकि ग, अनमुोदन और रिकॉर््ड-
कीपिगं सभंव हो पाई है। यह जिल ेमेें कागज रहित प्रशासन और 
बहेतर मानव संसाधन दक्षता की दिशा मेें एक और कदम है।

अग्रिम दिशा
भविष्य की ओर देखत े हुए, अहिल्यानगर का लक्ष्य नागरिक-

केें द्रित सवेाओ ं का विस्तार करना, डेटा-साझाकरण पारिस्थितिकी 
ततं्र को मज़बतू करना और स्वास्थ्य, कृषि  और आपदा प्रबधंन जसैे 
क्षेत्ररों के लिए एआई, आईओटी और ब्लॉकचने जसैी नई तकनीकोों का 
अन्वेषण करना है। अधिकारियोों की सतत क्षमता-वृद्धि के साथ-साथ 
बहेतर कनके्टिविटी और डिजिटल साक्षरता के माध्यम स ेडिजिटल 
विभाजन को मिटान े के प्रयास भी प्रमखु रहेेंग।े इन पहलोों को आगे 
बढ़़ाकर, ज़़िला भारत मेें ई-गवर्ननेंस के लिए एक डिजिटल रूप से 
सशक्त मॉडल के रूप मेें अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है।
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संपादित : सुषमा मिश्रा

साइबर अपराध केें द्र से साइबर सुरक्षा केें द्र तक

जा मताड़़ा, जो कभी साइबर अपराध के लिए कुख्यात 
था, अब प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर््तन के माध्यम 
स ेएक शक्तिशाली बदलाव की कहानी लिख रहा 

है। 2001 से, एनआईसी जामताड़़ा जिला केें द्र ऐसी डिजिटल पहलोों 
का नतेतृ्व कर रहा है जो सीध ेशासन और नागरिकोों के जीवन को 
प्रभावित करती हैैं। ई-गवर्ननेंस समाधानोों स ेलकेर सार््वजनिक सवेा 
पोर््टलोों तक, एनआईसी जामताड़़ा न े जिला प्रशासन की डिजिटल 
रीढ़ को लगातार मजबतू किया है।

मजबतू आईसीटी अवसरंचना का निर्माण, नागरिक-केें द्रित 
अनपु्रयोगोों की शरुुआत, और डिजिटल साक्षरता के लिए मचं तयैार 
करके, एनआईसी जामताड़़ा न ेजिल ेको डिजिटल भारत के दृष्टिकोण 
के साथ जोड़़ा है। सभी 72 उच्च विद्यालयोों मेें साइबर सरुक्षा क्लबोों 
के शभुारंभ न े जामताड़़ा की छवि को और भी नया रूप दिया है-
साइबर अपराध केें द्र कहे जान ेस ेलकेर साइबर सरुक्षा, डिजिटल 
जागरूकता और नवाचार के केें द्र के रूप मेें उभरन ेतक।

जिले मेें आईसीटी पहलेें
स्कू लोों मेें साइबर सुरक्षा क्लब

जामताड़़ा के बहत्तर उच्च विद्यालयोों मेें साइबर सरुक्षा क्लब 
स्थापित किए गए हैैं ताकि ऑनलाइन खतरोों के प्रति जागरूकता 
और लचीलापन पदैा किया जा सके। उपायकु्त रवि आनदं, आईएएस 
द्वारा उदघ्ाटन किए गए इस कार््यक्रम मेें प्रत्येक विद्यालय के नोडल 
अधिकारी व्यक्तिगत रूप स ेउपस्थित थे, जबकि छात्ररों ने वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं के माध्यम स ेभाग लिया। क्लबोों का उद्देश्य छात्ररों और 
नागरिकोों को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओ ंके बारे मेें शिक्षित करना, 
उन्हहें साइबर जोखिमोों को पहचानन,े रोकन े और प्रभावी ढंग से 
प्रतिक्रिया देने के कौशल स े लसै करना है, जिससे ज़़िल े मेें एक 
सरुक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण हो सके।

आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और जनता दरबार 
पोर््टल
ejmt.jharkhand.gov.in

आगतंकु प्रबधंन प्रणाली और जनता दरबार पोर््टल जामताड़़ा 
के जिला, उपखडं, ब्लॉक और अचंल कार्यालयोों मेें त्वरित और 

ग्राम पंचायतोों मेें ससुज्जित सामुदायिक पुस्तकालय हैैं। एनआईसी 
जामताड़़ा द्वारा विकसित यह पोर््टल (jamtaradistrict.in) 
इन पुस्तकालयोों को डिजिटल रूप स े जोड़ता है, जिससे ग्रामीण 
नागरिकोों को पुस्तकोों, ई-लर््नििंग ससंाधनोों और डिजिटल सामग्री 
तक पहँुच मिलती है, जिसस ेसाक्षरता और ज़मीनी स्तर पर ज्ञान के 
आदान-प्रदान को बढ़़ावा मिलता है।

ऑनलाइन कंप्यूटर दक्षता परीक्षाएँ
डिजिटल रूप स े साक्षर कार््यबल तयैार करन े के लिए, 

एनआईसी जामताड़़ा संविदा या अनकंुपा के आधार पर भर्ती किए 
गए उम्मीदवारोों के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षाएँ आयोजित करता 
है। य े मूल्ययांकन सनुिश्चित करत े हैैं कि प्रत्येक नए कर््मचारी के 
पास आधनुिक शासन और सवेा वितरण को सहयोग देन ेके लिए 
आवश्यक आवश्यक आईसीटी कौशल होों।

जामताड़़ा, झारखंड

पारदर्शी शिकायत निवारण प्रदान करत ेहैैं। उपायकु्त के मार््गदर््शन 
मेें एनआईसी द्वारा विकसित यह प्रणाली न नेटवर््क  के माध्यम से 
सचंालित होती है और जल्द ही इस ेबहेतर क्षमता और मापनीयता 
के लिए राज्य डेटा केें द्र मेें स्थानाांतरित कर दिया जाएगा।

आबकारी ई-लॉटरी पोर््टल
https://exciselottery.jharkhand.gov.in/

झारखडं आबकारी ऑनलाइन लॉटरी पोर््टल झारखंड आबकारी 
नियम, 2025 के तहत खदुरा शराब की दकुानोों के निष्पक्ष आवंटन 
के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच है। लॉटरी प्रक्रिया को 
डिजिटल बनाकर, यह विश्वसनीयता सनुिश्चित करता है, मैन्युअल 
हस्तक्षेप को समाप्त करता है, और आबकारी प्रशासन मेें जनता का 
विश्वास मजबतू करता है।

सामुदायिक पुस्तकालय पोर््टल
जामताड़़ा भारत का एकमात्र ऐसा ज़़िला है जहााँ सभी 118 

श्री रवि आनंद, आईएएस 
उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट् रेट और

जिला कलेक्टर, जामताड़़ा

एनआईसी जामताड़़ा जिला केें द्र जिला 
प्रशासन को निर्बाध सहायता प्रदान करता 

रहता है, जिससे जमीनी स्तर पर नागरिकोों के लाभ 
के लिए सेवाओ ं का पारदर्शी, कुशल और शीघ्र 
वितरण सुनिश्चित होता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति 
के साथ, केें द्र भविष्य मेें और अधिक प्रभावी और 
नवीन डिजिटल 
पहलोों के माध्यम 
से जिला प्रशासन 
को मजबूत करने 
के लिए प्रतिबद्ध 
है।

कभी साइबर अपराध के लिए जाना 

जाने वाला जामताड़़ा अब एनआईसी 

के नेतृत्व वाली डिजिटल पहलोों के 

माध्यम से अपनी पहचान को नया रूप 

दे रहा है। 72 स्कूलो ों मेें साइबर सुरक्षा 

क्लबोों से लेकर भूमि, स्वास्थ्य सेवा, 

शिकायत निवारण और नागरिक 

सेवाओ ं के पोर््टलोों तक, यह ज़़िला 

पारदर््शशिता, साक्षरता और शासन 

को मज़बूत कर रहा है। ई-लाइब्रेरी 

और एन.आई.ई.एल.आई.टी संस्थान 

जैसी आगामी परियोजनाओ ंके साथ, 

जामताड़़ा लगातार साइबर सुरक्षा 

और डिजिटल सशक्तिकरण के केें द्र 

के रूप मेें बदल रहा है।

सतंोष कुमार घोष 
वजै्ञानिक - बी व डीआईओ
ghosh.santosh@nic.in

एकीकृत सड़क दरु््घटना डेटाबेस (आई.
आर.ए.डी/ ई-डार)
https://irad.parivahan.gov.in/

एकीकृत सड़क दरु््घटना डेटाबेस, जिस ेअब ई-विस्तृत दरु््घटना 
रिपोर््ट (ई-डार) के रूप मेें जाना जाता है, को सड़क सरुक्षा बढ़़ाने 
के लिए जामताड़़ा मेें लागू किया गया है। पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य 
और सड़क स्वामित्व वाली एजेेंसियोों स ेदरु््घटना सबंंधी आँकड़़े एकत्र 
करके, यह प्रणाली सड़क दरु््घटनाओ ंऔर मौतोों को कम करन ेके 

जिला से
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लिए सटीक विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप को सक्षम 
बनाती है।

झारभूमि पोर््टल
https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in/

झारभमूि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलखे आधुनिकीकरण 
कार््यक्रम के अतंर््गत भमूि अभिलखोों का आधनुिकीकरण करता 
है। जामताड़़ा मेें, यह पोर््टल एमआईएस, झारभलूगान, झारभनूक्शा, 
य.ूएल.पी.आई.एन. और परिशोधन जसै ेमॉड्यूल का समर््थन करता 
है, जिससे भूमि अभिलखोों को अद्यतन करना, स्वचालित म्यूटेशन 
और राजस्व एव ं पजंीकरण प्रणालियोों के बीच सहज एकीकरण 
सभंव हो पाता है।

नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल
https://nextgen.ehospital.gov.in/

नके्स्ट जने ई-हॉस्पिटल प्लेटफॉर््म को जामताड़़ा के सदर 
अस्पताल मेें लाग ूकिया गया है। वर््तमान मेें, पजंीकरण, ई-प्रिस्क्रिप्शन 
और प्रयोगशाला सवेाओ ंके लिए मॉड्यूल सक्रिय हैैं, जो अस्पताल 
के कार््यप्रवाह को सवु्यवस्थित करत ेहैैं और तेज़, अधिक कुशल 
सवेा वितरण के माध्यम स ेरोगी देखभाल मेें सधुार करत ेहैैं।

बीओआर परीक्षा पोर््टल
https://borexam.jharkhand.gov.in/

बीओआर पोर््टल झारखडं सरकार के कर््मचारियोों के लिए 
विभागीय परीक्षाओ ं को सरल बनाता है। कर््मचारी ऑनलाइन 
आवदेन कर सकत ेहैैं, अपनी स्थिति पर नज़र रख सकत ेहैैं, और 
पोर््टल के माध्यम स े अपडेट प्राप्त कर सकत े हैैं, जिससे प्रक्रिया 
पारदर्शी, कुशल और सलुभ हो जाती है।

शस्त्र लाइसेेंसोों का राष्ट् रीय डेटाबेस (एन.
डी.ए.एल.-ए.एल.आई.एस.)
https://ndal-alis.gov.in/

एन.डी.ए.एल.-ए.एल.आई.एस. पोर््टल शस्त्र लाइसेेंस और 
सबंधंित परमिट जारी करन े की प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है। 
29 सवेाएँ प्रदान करत े हुए, यह व्यक्तियोों, उद्यमियोों और उद्योगोों 
को सहायता प्रदान करता है, साथ ही भारत सरकार की “मेक इन 
इंडिया” और व्यवसाय सुगमता पहलोों को भी बढ़़ावा देता है।

झारसेवा पोर््टल
https://jharsewa.jharkhand.gov.in/

झारसवेा एक नागरिक-अनकूुल पोर््टल है जो सर््वविसप्लस 
ढाांच ेपर आधारित है और आय, जाति, निवास और आर््थथिक रूप से 
कमजोर वर््ग (ई.डब्ल्यू.एस.) प्रमाण पत्र जसैी सवेाएँ प्रदान करता 
है। आवदेन ऑनलाइन, सीएससी के माध्यम स,े या पंचायत स्वयं 
सवेकोों के माध्यम स ेजमा किए जा सकत ेहैैं, और डिजिटल रूप 
स ेहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सीध ेनागरिकोों को वितरित किए जात ेहैैं, 
जिससे पारदर््शशिता और सवुिधा सनुिश्चित होती है।

वी.वी.आई.पी. कार््यक्रमोों के लिए 
आईसीटी सहायता

एनआईसी जामताड़़ा न े प्रमुख वी.वी.आई.पी. कार््यक्रमोों के 
लिए आईसीटी सहायता प्रदान की है, जिसमेें झारखंड के माननीय 
मखु्यमतं्री द्वारा भेलुवा मेें एक विद्युत सयंतं्र के उदघ्ाटन के दौरान 
दो-तरफ़़ा वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं भी शामिल है। इस सहायता स ेउच्च-
स्तरीय कार््यक्रमोों का सचुारू सचंालन सनुिश्चित होता है।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी जामताड़़ा जिला केें द्र
प्रथम तल, कलके्ट् रेट कार्यालय
जामताड़़ा, झारखडं - 815351
ईमले: dio-jmt@nic.in, फ़़ोन: 6261066328

चित्र 4.1 : डिजिटल रूप से सक्षम सामुदायिक पुस्तकालय मेें पढ़ते छात्र। जामताड़़ा भारत का एकमात्र ऐसा ज़़िला है जहााँ सभी 118 ग्राम 
                 पंचायतोों मेें ऐसे पुस्तकालय हैैं, जो एनआईसी द्वारा विकसित पोर््टल द्वारा संचालित हैैं

चित्र 4.2 : साइबर सुरक्षा क्लब का उदघ्ाटन श्री रवि आनंद, आईएएस, उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट् रेट, जामताड़़ा द्वारा किया गया

चुनावोों के लिए आईसीटी सहायता
चनुावोों के दौरान, एनआईसी जामताड़़ा न ेपरूी तरह स ेआईसीटी 

सहायता प्रदान की है, जिसमेें मतदान दल यादृच्छिकीकरण, 
वाहन और सामग्री प्रबधंन, पुलिस कर््ममियोों का आवंटन, पर््यवके्षक 
और एनकोर पोर््टल, ई-शपथपत्र, ई.टी.पी.बी.एम.एस., सी-विजिल, 
ईएमएस, जब्ती प्रबधंन और मतदान दिवस की लाइव निगरानी 
जसै ेमहत्वपूर््ण अनपु्रयोगोों को लागू किया गया है। इन प्रणालियोों ने 
चनुावी प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता और दक्षता सनुिश्चित की है।

निकनेट और एनकेएन सेवाएँ
एनआईसी जामताड़़ा, जिला प्रशासन और सरकारी कार्यालयोों 

को चौबीसोों घंटे आईसीटी और नटेवर््क  सहायता प्रदान करता है। 
यह शैक्षणिक ससं्थानोों को एनकेएन कनके्टिविटी भी प्रदान करता 
है, जिससे शकै्षणिक और प्रशासनिक उद्देश्ययों के लिए डिजिटल 
ससंाधनोों तक निर्बाध पहँुच सुनिश्चित होती है।

अग्रिम दिशा
एनआईसी जामताड़़ा डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़़ाते 

हुए ई-लाइब्रेरी, एन.आई.ई.एल.आई.टी. ससं्थान और पॉडकास्ट 
रूम जसैी परिवर््तनकारी परियोजनाओ ं के साथ आगे बढ़ रहा है। 
यह ई-लाइब्रेरी डिजिटल ससंाधनोों तक पहँुच का विस्तार करेगी, 
ई-लर््नििंग को बढ़़ावा देगी और जामताड़़ा को साइबर अपराध केें द्र 
स ेसाइबर सरुक्षा केें द्र मेें बदलन ेकी दिशा मेें मज़बतूी प्रदान करेगी। 
प्रस्तावित एन.आई.ई.एल.आई.टी. ससं्थान आईटी और इलके्ट् रॉनिक्स 
सर््टटिफिकट पाठ्यक्रम प्रदान करेगा - एससी/एसटी छात्ररों के लिए 
निःशलु्क और अन्य के लिए किफ़़ायती - जिससे स्थानीय यवुाओ ंके 
लिए समावशेी अवसर सुनिश्चित होोंग।े विभिन्न विभागोों मेें आईसीटी 
सवेाओ ंको लाग ूकरके, एनआईसी जामताड़़ा एक मज़बतू डिजिटल 
बनुियादी ढााँचा तयैार कर रहा है और जिल ेको शासन और विकास 
के लिए उभरती तकनीकोों का लाभ उठान ेके लिए तयैार कर रहा है।



informatics.nic.in20 अक्टूबर 2025

जिला से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

उन्नत आईसीटी और एआई समाधानोों के माध्यम से डिजिटल 
परिवर््तन का नेतृत्व

ए नआईसी टोोंक न ेएक मज़बतू आईसीटी बनुियादी ढााँचा 
तयैार किया है, जिसस े विभागोों को तकनीक-सचंालित 
समाधान और ई-गवर्ननेंस पहलोों स े सक्षम बनाया गया 

है, जिनस े सवेा वितरण, पारदर््शशिता और नागरिक पहँुच मेें सधुार 
हुआ है। एक प्रमुख उपलब्धि है पढाई विथ एआई, जो एक एआई-
सचंालित वबे प्लेटफ़़ॉर््म है जो 353 स्कूलो ों मेें 10वीीं कक्षा के गणित 
शिक्षण का समर््थन करता है।

साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रमाणीकरण और डेटा-सचंालित 
योजना मेें विशषेज्ञता के साथ, एनआईसी टोोंक कुशल, पारदर्शी और 
नागरिक-केें द्रित शासन की दिशा मेें ज़़िले के परिवर््तन का नतेतृ्व 
कर रहा है।

जिले मेें आईसीटी पहलेें
पढ़ाई विद एआई

पढ़ाई विद एआई एक एआई-आधारित व्यक्तिगतट्यूशन 
पहल है जिसकी संकल्पना और क्रियान्वयन जिला प्रशासन, टोोंक 
द्वारा,एनआईसी टोोंक के सहयोग स े किया गया है। लक्ष्य 2025 
अभियान के तहत शरुू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी 
स्कूलो ों मेें कक्षा 10 की आर.बी.एस.ई. बोर््ड परीक्षा के परिणामोों मेें 
सधुार करना है।

मखु्य विशेषताएँ : 

•	 टोोंक जिले के सभी 353 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयोों 
का कवरेज

•	  कक्षा 10 के 11,977 छात्ररों को शामिल किया गया

•	  द्विभाषी सहायता (हिदंी/अंग्रेजी) के साथ एआई-संचालित 
व्यक्तिगत ट्यूशन

•	 हिदंी माध्यम के स्कूलो ों पर विशेष ध्यान, जो सबसे बड़़ा 
लाभार्थी समूह है

•	 स्कू ल, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यापक विश्लेषण डैशबोर््ड

•	 6-सप्ताह के अभियान के रूप मेें संचालित (जनवरी-फरवरी 
2025)

प्रभावी कार्यान्वयन को सनुिश्चित करता है। इसकी ज़़िम्मेदारियााँ इस 
प्रकार हैैं:

•	 हितधारक समन्वय और निगरानी

•	 बायोमेट््ररिक अपडेट की सुविधा प्रदान करना

•	 उपस्थिति रिपोर््ट तैयार करना और उसका विश्लेषण करना

•	 डिवाइस की स्थापना और कॉन््फ़़िगरेशन की देखरेख करना

आई.आर.ए.डी.
टोोंक भारत का पहला जिला बन गया है जिसने एकीकृत सड़क 

दरु््घटना डेटाबेस (आई.आर.ए.डी.) का उपयोग करके दरु््घटनाग्रस्त 
ब्लैक स्पॉट के पास 108 एम्बुलेेंसोों को पुनः स्थापित किया है।

•	 आई.आर.ए.डी. विश्लेषण के माध्यम से चार उच्च-जोखिम वाले 
स्थलोों की पहचान की गई

टोोंक, राजस्थान

•	 कक्षा 10 के गणित के परिणामोों मेें अभूतपूर््व सुधार हुआ - राज्य 
के औसत और पिछले जिले के प्रदर््शन दोनोों को पार करते हुए।

•	 इस पहल को व्यापक मान्यता मिली है, जिसमेें नीति आयोग के 
अधिकारियोों की सराहना भी शामिल है और प्रतिष्ठित कार््यक्रमोों मेें 
राष्ट्री य स्तर पर मान्यता भी मिली है जैसे:

•	 राष्ट्री य संगोष्ठी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली (अगस्त 2025)

•	  विकसित भारत प्रदर््शन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एन.डी.
एम.सी. कन्ववेंशन सेेंटर, नई दिल्ली (सितंबर 2025) - माननीय 
वित्त मंत्री श्रीमती निर््मला सीतारमण, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी 
एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और वरिष्ठ सरकारी नेतृत्व द्वारा 
सराहना की गई।

बायोमेट््ररिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस)
एनआईसी टोोंक राजस्थान मेें बीएएस के लिए राज्य नोडल 

अधिकारी के रूप मेें कार््य करता है और सरकारी कार्यालयोों मेें इसके 

श्रीमती कल्पना अग्रवाल, आईएएस 
जिला कलेक्टर, टोोंक

प ढ़़ाई विद एआई ने टोोंक के स्कूलो ों मेें एआई-
संचालित उपकरणोों के माध्यम से गणित 

सीखने मेें क्ररांति ला दी है। यह अभिनव प्रयास शिक्षा 
की गुणवत्ता बढ़़ाने, शिक्षकोों को सशक्त बनाने और 
छात्ररों के परिणामोों को बेहतर बनाने की दिशा मेें 
एक महत्वपूर््ण कदम है। मैैं इस अभिनव प्रयास के 
लिए एनआईसी टोोंक और उनकी समर््पपित टीम की 
सराहना करता हँू और कामना करती हँू कि वे शिक्षा 
उत्कृष्ट ता और 
डिजिटल नवाचार 
को आगे बढ़़ाने मेें 
निरंतर सफलता 
प्राप्त करते रहेें।

एनआईसी टोोंक ने पढ़़ाई विद एआई, 

आई.आर.ए.डी आधारित एंबुलेेंस 

पुनर्स्थापन, बायोमेट््ररिक उपस्थिति 

प्रणाली, ईएमएस और डी.आई.

एल.आर.एम.पी जैसी नवाचारपूर््ण 

आईसीटी पहलोों के माध्यम से टोोंक 

जिले के डिजिटल परिवर््तन का नेतृत्व 

किया है। इन पहलोों ने पारदर््शशिता, 

दक्षता और नागरिक सेवाओ ं मेें 

उल्लेखनीय सुधार किया है। नवाचार 

के लिए राष्ट्री य स्तर पर सम्मानित 

एनआईसी टोोंक, डेटा-संचालित, 

समावेशी और नागरिक-केें द्रित शासन 

के माध्यम से डिजिटल इंडिया की दृष्टि 

को आगे बढ़़ा रहा है।

सशुील कुमार अग्रवाल 
वजै्ञानिक - सी व डीआईओ
agrawal.sushil@nic.in

•	 एम्बुलेेंस प्रतिक्रिया समय घटाकर 3-5 मिनट कर दिया गया 
(पहले 15-20 मिनट लगते थे)

•	 अतिरिक्त वाहनोों के बिना, डेटा-आधारित योजना के माध्यम से 
दक्षता प्रदर््शशित करते हुए, यह उपलब्धि हासिल की गई  

•	 सड़क परिवहन एवं राजमार््ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) 
और राष्ट्री य सूचना विज्ञान-केें द्र (एनआईसी) दिल्ली द्वारा राष्ट्री य 
स्तर पर मान्यता प्राप्त

जिला से



informatics.nic.in 21अक्टूबर 2025

जिला से 

चुनाव प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)
एनआईसी टोोंक पूरे जिल ेमेें चनुाव कार्ययों के प्रबंधन मेें महत्वपरू््ण 

भमूिका निभाता है। चनुाव प्रबधंन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम स,े 
यह कार््ममिकोों की तनैाती, मतदान दिवस समन्वय, मतगणना और 
परिणामोों के प्रसार की देखरेख करता है। इसके अलावा, एनआईसी 
टोोंक, चुनाव आयोग के अनपु्रयोगोों को प्रभावी ढंग स े सगुम और 
एकीकृत करके, चनुाव परू््व और चनुाव पश्चात की प्रक्रियाओ ं को 
निर्बाध सनुिश्चित करता है, जिसस े चनुावी प्रक्रिया मेें दक्षता, 
पारदर््शशिता और विश्वसनीयता बढ़ती है।

डी.आई.एल.आर.एम.पी.
डिजिटल इंडिया भमूि अभिलखे आधनुिकीकरण कार््यक्रम (डी.

आई.एल.आर.एम.पी.) के अतंर््गत, जिले की सभी नौ तहसीलोों के 
भमूि अभिलखेोों को परूी तरह स ेडिजिटल कर दिया गया है। नागरिक 
अब तहसील कार्यालयोों, सामान्य सेवा केें द्ररों (सीएससी) और ई-मित्र 
केें द्ररों के माध्यम स ेडिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अधिकार अभिलखेोों 
तक आसानी स ेपहँुच सकते हैैं, जिसस ेपारदर््शशिता, दक्षता और सवेा 
वितरण मेें आसानी सनुिश्चित होती है।

अति विशिष्ट व्यक्तियोों के दौरोों के 
दौरान आईसीटी सहायता 

एनआईसी टोोंक न े माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य 
व्यक्तियोों के दौरोों के दौरान सफलतापूर््वक आईसीटी सहायता प्रदान 
की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है:

•	 सुरक्षित संचार नेटवर््क

•	 रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली

•	 बेहतर कनेक्टिविटी वाले आईसीटी-सक्षम सुरक्षित घर 

•	 प्रोटोकॉल निष्पादन हेतु निर्बाध समन्वय

एनआईसी टोोंक न ेकई अन्य प्रमखु ई-गवर्ननेंस परियोजनाओ ंके 
कार्यान्वयन मेें भी महत्वपरू््ण भमूिका निभाई है, जो सवेा वितरण को 
सदुृढ़ बनाती हैैं और पारदर््शशिता मेें सधुार लाती हैैं। इनमेें एकीकृत 
वित्तीय प्रबधंन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) और गर्भावस्था एवं 
शिश ुट््ररैकि ग प्रणाली (पी.सी.टी.एस.) शामिल हैैं। ई-परिवहन (वाहन 
और सारथी), शस्त्र लाइसेेंस जारी करने की प्रणाली और नागरिक 
पजंीकरण प्रणाली (पहचान) जसैी पहलोों के माध्यम स े नागरिक 

सवेाओ ंको और अधिक सवु्यवस्थित किया गया है। शकै्षिक और 
ससं्थागत सधुारोों को ससं्था आधार, शाला दर््पण, निजी स्कू ल पोर््टल 
और ज्ञान सकंल्प द्वारा समर््थथित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 
एनआईसी टोोंक न े सार््वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), 
ई-पंजीकरण और ई-ग्राम के माध्यम स े कल्याणकारी और 
प्रशासनिक सेवाओ ंको बढ़़ाया है, जिसस ेप्रमुख क्षेत्ररों मेें डिजिटल 
पहँुच और दक्षता सनुिश्चित हुई है।

पुरस्कार और सम्मान
•	 2025: जिला प्रशासन द्वारा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी 
(डीआईओ) को “पढ़़ाई विद एआई” के विकास और कार्यान्वयन 
के लिए सम्मानित किया गया

•	 2025: माननीय उपमुख्यमंत्री श्री प्रेम चंद बैरवा द्वारा आईसीटी 
नवाचार मेें उत्कृष्ट ता के लिए सम्मानित किया गया

•	 2020, 2021, 2024: उत्कृष्ट  आईटी पहलोों के लिए जिला 
स्तरीय पुरस्कार

अग्रिम दिशा
अपनी प्रगति को आग ेबढ़़ात े हुए, एनआईसी टोोंक आईसीटी-

सक्षम सवेाओ ंके बारे मेें जागरूकता और अपनान ेको बढ़़ावा देना 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी टोोंक जिला केें द्र
कलके्ट्रे ट परिसर, बहिर कॉलोनी
टोोंक, राजस्थान - 304001
ईमले: dio-tnk@nic.in, फ़़ोन: 01432-244344

जारी रखेगा, और डिजिटल इंडिया विज़न के साथ अपन ेसरेंखण को 
और मज़बूत करेगा। आगे का ध्यान सामाजिक-आर््थथिक विकास को 
गति देन,े नागरिकोों को सलुभ डिजिटल समाधानोों स ेसशक्त बनाने 
और वैश्विक डिजिटल लीडर बनन की दिशा मेें भारत की यात्रा मेें 
योगदान देन ेके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर है।

चित्र 5.1 : नीति आयोग की प्रस्तुति मेें डॉ. सौम्या झा (आईएएस), श्रीमती कल्पना अग्रवाल (आईएएस) और एनआईसी के अधिकारी

चित्र 5.2 :पढ़ाई विद एआई कक्षा

डॉ. सौम्या झा, आईएएस 
निदेशक, चिकित्सा (आईईसी), राजस्थान और

पूर््व जिला कलेक्टर, टोोंक

ए नआईसी टोोंक ने जिला प्रशासन द्वारा ‘पढ़़ाई 
विद एआई’ पहल के सफल विकास और 

कार्यान्वयन मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है, जिसने 
जिले भर के छात्ररों के एआई-संचालित उपकरणोों के 
माध्यम से गणित से जुड़ने के तरीके को बदल दिया 
है। एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर््म विकसित करने 
से लेकर सभी स्कूलो ों मेें सुचारू तैनाती सुनिश्चित 
करने तक, एनआईसी की तकनीकी विशेषज्ञता और 
समर््पण सराहनीय रहा है। मैैं अपने शिक्षा-केें द्रित 
डिजिटल नवाचार मेें उनकी महत्वपूर््ण भूमिका के 
लिए डीआईओ एनआईसी टोोंक के प्रयासोों की तहे 
दिल से सराहना करती हँू और कामना करती हँू कि 
वे जिले भर मेें प्रभावशाली ई-गवर्ननेंस और आईसीटी 
परियोजनाओ ं को 
आगे बढ़़ाने मेें 
निरंतर सफलता 
प्राप्त करेें।
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जिला से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

पंजाब मेें नशीली दवाओ ंकी चोरी पर नकेल कसना

पं  जाब लबं े समय स े ओपिओइड की लत के खिलाफ भारत 
के सघंर््ष मेें अग्रणी रहा है। इस संकट का सामना करन ेके 
लिए, राज्य न े आउटपशेेेंट ओपिओइड सहायता प्राप्त उपचार 

(ओ.ओ.ए.टी) केें द्ररों का एक व्यापक नेटवर््क  बनाया है और सुरक्षित, 
किफ़़ायती और निरंतर उपचार प्रदान करन ेके लिए निजी सवुिधाओ ं
के साथ साझदेारी की है। इन केें द्ररों को आशा के केें द्र के रूप मेें 
डिज़़ाइन किया गया था - जहााँ मरीज़ निर््भरता से उबरन ेकी कठिन 
यात्रा शुरू कर सकत ेथे।

लकेिन इस प्रगति के साथ-साथ कई छिपी चनुौतियााँ भी उभरीीं। 
जिन दवाओ ंका उद्देश्य इलाज करना था, व ेचोरी और हेराफेरी की 
चपटे मेें थीीं। कुछ मामलोों मेें, मरीज़ों को दोहरी पहचान के तहत 
नामाांकित किया गया था; अन्य मामलोों मेें, मनै्युअल रिकॉर््ड-कीपिगं 
मेें खामियोों के कारण आपूर््तति श््रृृंखला मेें लीकेज हो गई। फर्जी 
लाभार््थथियोों, फर्जी नामाांकनोों और बिना निगरानी वाली दवाओ ं के 
भंडार न ेव्यवस्था को कमज़़ोर कर दिया, जिससे जवाबदेही पर सदेंह 
पदैा हुआ और मरीज़ों और नागरिकोों, दोनोों का भरोसा कमज़़ोर हुआ।

यह स्पष्ट था कि केवल उपचार ही पर्याप्त नहीीं था - राज्य को 
अपने नशामकु्ति ततं्र की अखंडता को सरुक्षित रखन े के लिए एक 
डिजिटल सुरक्षा कवच की आवश्यकता थी। पजंाब स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण विभाग न,े एनआईसी पंजाब के सहयोग से, एक ऐसे 
नवाचार के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की जो शासन और तकनीक को 
जोड़ता है: ड््र ग डी-एडिक्शन रजिस्ट्री  पोर््टल (डी.डी.आर.पी. )। आधार-
आधारित बायोमटे््ररिक प्रमाणीकरण, एआई-सचंालित चहेरा पहचान 

(ओ.ओ.ए.टी.) केें द्ररों और निजी सवुिधाओ ंके एक नटेवर््क  मेें निवेश 
किया है, लकेिन प्रणालीगत कमियोों के कारण यह कार््यक्रम कमज़़ोर 
पड़ गया है:

•	 चोरी और हेराफेरी: मरीज़ों के लिए बनी दवाइयााँ अक्सर कमज़़ोर 
आपरू््तति नियंत्रण के कारण अवधै बाज़़ार मेें लीक हो जाती थीीं

•	 नकली और दोहरा नामाांकन: फर्जी लाभार्थी, जाली पहचान और 
कई पजंीकरण, देखभाल प्रदान किए बिना संसाधनोों का दरुुपयोग 
करत ेथे

•	 मनै्युअल और खडंित डेटा: कागज़-आधारित रजिस्टर और 
अलग-अलग रिकॉर््ड के कारण दोहराव, देरी और खराब दृश्यता 
होती थी

•	 मरीज़ों की सीमित पहँुच: मरीज़ों को एक ही केें द्र स ेबााँध दिया 
जाता था, और अगर वहााँ दवाइयााँ उपलब्ध नहीीं होती थीीं, तो इलाज 
की निरंतरता टूट जाती थी

नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर््टल

और वास्तविक समय सचूी प्रबधंन को शामिल करके, डी.डी.आर.पी.  
यह सनुिश्चित करता है कि दवाएँ केवल वास्तविक मरीजोों तक पहँुचेें, 
हर रिकॉर््ड पारदर्शी हो, और हर खरुाक का हिसाब हो।

यह पहल एक सॉफ्टवयेर प्रणाली स ेकहीीं अधिक का प्रतिनिधित्व 
करती है। यह डिजिटल शासन की शक्ति के माध्यम से विश्वास बहाल 
करन,े ससंाधनोों की सरुक्षा करन ेऔर व्यसन के विरुद्ध लड़़ाई को 
मजबतू करन ेकी प्रतिबद्धता है।

चनुौती
हालााँकि पंजाब न े बाह्य-रोगी ओपिओइड सहायता उपचार 

पजंाब का नशा मकु्ति रजिस्ट्री  पोर््टल 

(डी.डी.आर.पी.) राज्य की ओपिओइड 

की लत के खिलाफ लड़़ाई मेें एक 

बड़़ी छलाांग है। आधार-आधारित 

बायोमटे््ररिक सत्यापन, एआई-संचालित 

चहेरा पहचान, और वास्तविक समय 

दवा इन्ववेंट््र री प्रबधंन को एकीकृत करते 

हुए, डी.डी.आर.पी.  फर्जी नामाांकन को 

समाप्त करता है, दवा चोरी को रोकता है, 

और पारदर्शी उपचार वितरण सुनिश्चित 

करता है। एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री  

रोगियोों को केें द्र-दर-केें द्र पहँुच प्रदान 

करती है और प्रशासकोों को विसंगतियोों 

की तरंुत निगरानी करन ेमेें सक्षम बनाती 

है। प्रौद्योगिकी को शासन के साथ 

मिलाकर, डी.डी.आर.पी.  जवाबदेही को 

मजबतू करता है, सार््वजनिक संसाधनोों 

की सुरक्षा करता है, और पंजाब के नशा 

मकु्ति पारिस्थितिकी ततं्र मेें नए सिरे से 

विश्वास का निर्माण करता है।

सजंय परुी 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sanjay.puri@nic.in

धर्मेश कुमार 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
dharmesh.sharma@nic.in

विवके वर्मा 
उप महानिदेशक व एसआईओ
vivek.verma@nic.in

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

श्री कुमार राहुल, आईएएस 
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नशीली दवाओ ं के दरुुपयोग का खतरा हमारे 
समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 

एक गंभीर चुनौती है। पंजाब ने नशा मुक्ति केें द्ररों पर 
नशीली दवाओ ं के वितरण को सुरक्षित करने के 
लिए आधार-आधारित बायोमेट््ररिक प्रमाणीकरण और 
एआई-सक्षम चेहरा पहचान जैसी उन्नत तकनीकोों 
का लाभ उठाकर एक महत्वपूर््ण कदम आगे बढ़़ाया 
है। नशा मुक्ति रजिस्ट्री  पोर््टल (डी.डी.आर.पी.) एक 
अनुकरणीय पहल है जो न केवल चोरी को रोकती 
है बल्कि पारदर््शशिता, जवाबदेही और बेहतर रोगी 
देखभाल भी सुनिश्चित करती है। यह नवाचार जटिल 
सामाजिक मुद्ददों के समाधान मेें डिजिटल शासन की 
शक्ति को प्रदर््शशित करता है और पूरे देश मेें अनुकरण 
के लिए एक आदर््श के रूप मेें खड़़ा है। मैैं एनआईसी 
पंजाब और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
को एक स्वस्थ और 
नशा मुक्त समाज 
के लिए प्रौद्योगिकी 
का उपयोग करने मेें 
उनकी प्रतिबद्धता के 
लिए बधाई देता हँू।
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ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

•	 कमज़़ोर जवाबदेही: वास्तविक समय की निगरानी के बिना, 

विसगंतियााँ केवल आवधिक ऑडिट के दौरान ही पता चलती थीीं

समाधान
ड््र ग डी-एडिक्शन रजिस्ट्री  पोर््टल (डी.डी.आर.पी. ) डिजिटल-फर्सस्ट 

दृष्टिकोण के माध्यम स ेइन समस्याओ ंका सीध ेसमाधान करने के 

लिए डिज़़ाइन किया गया:

•	 आधार-आधारित बायोमटे््ररिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके 

सरुक्षित पहचान जााँच, जिसे एआई-सचंालित फेस रिकग्निशन और 

जियोफेें सिगं द्वारा सदुृढ़ किया गया है

•	 ई-औषधि के साथ सहज एकीकरण, वास्तविक समय मेें इन्ववेंट््र री 

प्रबधंन सनुिश्चित करता है और दवाओ ंके रिसाव को रोकता है

•	 परेू राज्य मेें एक एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री  जो दोहराव को दरू 

करती है और पारदर्शी रोगी रिकॉर््ड बनाए रखती है

•	 क्रॉस-सेेंटर उपचार लचीलापन, जिसके तहत मरीज किसी भी 

उपलब्ध स्टॉक वाले केें द्र से दवा प्राप्त कर सकत ेहैैं — इसस ेसवुिधा 

बढ़ती है और उपचार छोड़न ेकी सभंावना घटती है

•	 स्वचालित डैशबोर््ड और अलर््ट जो प्रशासकोों को खपत, 

असगंतियोों और स्टॉक की गतिविधियोों के बारे मेें लाइव जानकारी 

देत ेहैैं

साथ मिलकर, य ेविशेषताएँ डी.डी.आर.पी. को केवल एक निगरानी 

उपकरण स ेकहीीं अधिक मेें बदल देती हैैं - यह एक डिजिटल ढाल बन 

जाती है जो ससंाधनोों की सरुक्षा करती है, जवाबदेही का निर्माण करती 

है, और नशामकु्ति प्रणाली मेें रोगी के विश्वास को मजबतू करती है।

डी.डी.आर.पी.  के पीछे की प्रौद्योगिकियााँ
डी.डी.आर.पी.  का मलू एक सरुक्षित, स्के लबेल और किफायती 

आर््ककि टेक्चर है, जिस ेओपन-सोर््स तकनीकोों स ेविकसित किया गया 

है और राष्ट्री य डिजिटल प्लेटफ़़ॉर्मम्स के साथ एकीकृत किया गया है। 

इसके प्रत्येक घटक को दो प्रमखु उद्देश्ययों को ध्यान मेें रखकर तैयार 

किया गया है - मरीज की सरुक्षा और प्रणाली की जवाबदेही।

•	 ओपन-सोर््स आधार : पीएचपी 8.3 और पोस्ट.ग्रे.एस.क्यू.एल. 

14.4 का उपयोग करके विकसित, डी.डी.आर.पी. हल्का, मापनीय 

और किफायती है, जिससे इसका रखरखाव और विस्तार करना 

आसान हो जाता है

•	 आधार डेटा वॉल्ट : सवंदेनशील पहचान जानकारी सरुक्षित रूप 

स ेसगं्रहीत की जाती है, जिससे गोपनीयता दिशानिर्देशोों का अनपुालन 

सनुिश्चित होता है और रोगी डेटा के दरुुपयोग को रोका जा सकता है

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी पजंाब राज्य केें द्र
कमरा सखं्या 31, पजंाब सिविल सचिवालय
सके्टर-1, चडंीगढ़ - 160001
ईमले: sio-punjab@nic.in, फ़़ोन: 0172-2747357

•	 कोई चोरी नहीीं: ई-औषधि के साथ रीयल-टाइम समन्वय आपरू््तति 
श््रृृंखला मेें रिसाव को रोकता है

•	 रोगी सवुिधा: क्रॉस-सेेंटर पहँुच ड््र रॉपआउट को कम करती है और 
निरंतरता मेें सधुार करती है

•	 दक्षता: डिजिटल वर््क फ़़्ललो नामाांकन और वितरण को तजे़ करता 
है, जिसस ेप्रतीक्षा समय कम होता है

•	 जवाबदेही: डैशबोर््ड और अलर््ट प्रशासकोों के लिए रीयल-टाइम 
दृश्यता प्रदान करत ेहैैं

•	 बहेतर योजना: केें द्रीकृत डेटा पूर्वानमुान और साक्ष्य-आधारित 
नीति को सक्षम बनाता है

सकं्षेप मेें, डी.डी.आर.पी.  डिजिटल शासन की शक्ति के माध्यम से 
दवाओ ंकी सुरक्षा करता है, विश्वास का निर्माण करता है और रोगी के 
परिणामोों मेें सधुार करता है।

अग्रिम दिशा
डी.डी.आर.पी. की सफलता पजंाब के प्रौद्योगिकी-सक्षम जन 

स्वास्थ्य के व्यापक दृष्टिकोण की दिशा मेें पहला कदम मात्र है। 
आग ेबढ़त ेहुए, राज्य की योजना दवा की माांग के परू्वानमुान के लिए 
परू्वानुमानात्मक विश्लेषण के साथ प्रणाली को मज़बतू करन ेकी है, 
जिससे आवश्यक दवाओ ंकी निर्बाध उपलब्धता सनुिश्चित हो सके। 
आधार-आधारित और एआई-सचंालित प्रमाणीकरण ढााँच ेका विस्तार 
अन्य स्वास्थ्य सवेाओ ंतक भी किया जाएगा जहााँ पहचान सत्यापन 
और जवाबदेही महत्वपरू््ण हैैं। राष्ट्री य डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफ़़ॉर््म के 
साथ एकीकरण स ेअतंर-सचंालनीयता और देखभाल की निरंतरता 
मेें और वदृ्धि होगी, जबकि भविष्य के उन्नयन मेें परामर््श सत्ररों पर 
नज़र रखना, रोग की पनुरावृत्ति की निगरानी और उपचार को समग्र 
बनाने के लिए मनोसामाजिक सहायता शामिल हो सकती है। सबसे 
महत्वपरू््ण बात यह है कि पजंाब का लक्ष्य डी.डी.आर.पी.  को अन्य 
राज्ययों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप मेें स्थापित करना है, 
यह प्रदर््शशित करत ेहुए कि कैस ेडिजिटल शासन ससंाधनोों की सरुक्षा 
कर सकता है, रोगी परिणामोों मेें सधुार कर सकता है, और महत्वपरू््ण 
स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियोों मेें विश्वास बहाल कर सकता है।

•	 एआई/एमएल-सक्षम चहेरा प्रमाणीकरण : एक मोबाइल 
एप्लिकेशन चेहरे की पहचान और जियोफेें सिगं का उपयोग करता 
है, यह सत्यापित करता है कि रोगी उपचार के दौरान केें द्र मेें शारीरिक 
रूप स ेमौजूद हैैं

•	 ई-औषधि के साथ एकीकरण : पजंाब के दवा आपरू््तति श््रृृंखला 
प्लेटफ़़ॉर््म स ेसीध ेजडु़कर, डी.डी.आर.पी.  रोगी वितरण रिकॉर््ड को 
वास्तविक समय मेें दवा इन्ववेंट््र री से जोड़ता है

•	 स्वचालित डिजिटल वर््क फ़़्ललो : नामाांकन स ेलेकर दवा वितरण 
तक, प्रक्रियाओ ंको डिजिटल किया जाता है ताकि मनुैअल रजिस्टरोों 
की जगह ली जा सके, जिससे त्रुटियााँ कम होों और सवेा वितरण मेें 
तजे़़ी आए

•	 रीयल-टाइम डैशबोर््ड और विश्लेषण : प्रशासकोों को केें द्ररों मेें 
दृश्यता मिलती है, जिससे तजे़़ी स ेनिर््णय लनेे और विसगंतियााँ दिखाई 
देन ेपर सक्रिय हस्तक्षेप करने मेें मदद मिलती है

यह तकनीकी ढाांचा सनुिश्चित करता है कि डी.डी.आर.पी.  केवल 
एक निगरानी उपकरण नहीीं है, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है - निरंतर 
अद्यतन, स्व-सधुार, और सार््वजनिक स्वास्थ्य शासन की उभरती 
ज़रूरतोों के अनुकूल।

उपलब्धियााँ और सकारात्मक प्रभाव
डी.डी.आर.पी.  ने पंजाब के नशामुक्ति कार््यक्रम को एक पारदर्शी, 

डिजिटल-प्रथम प्रणाली स े मनै्युअल कमियोों को दरू करके बदल 
दिया है।

•	 सरुक्षित उपचार: आधार + एआई जााँच सनुिश्चित करती है कि 
केवल वास्तविक रोगियोों को ही दवाएँ मिलेें
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चित्र 6.1

चित्र 6.2

मरीजोों का पंजीकरण माह एवं वर््षवार

डी.डी.आर.पी.  एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर आर््ककि टेक्चर
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जिला से

संपादित : निस्सी जॉर््ज

डिजिटल इंडिया के लिए एक 
एआई-संचालित सहायिका

डि जिटल क्ररांति अब भारत के हर कोन ेको छू रही है। लाखोों 
सरकारी सवेाएँ ऑनलाइन हैैं, जो पारदर््शशिता, समावेशन 
और व्यापक पहँुच प्रदान कर रही हैैं। फिर भी, नागरिकोों 

को अभी भी बिखरे हुए पोर््टल, जटिल यआूई/ यएूक्स (उपयोगकर्ता 
इंटरफ़़े स/ अनभुव) और ऐसी जटिलताओ ंका सामना करना पड़ता 
है जो सरल नागरिक कार्ययों को लबंी और अक्सर निराशाजनक यात्रा 
मेें बदल देती हैैं।

‘जिज्ञासा’ कुछ हद तक इस कठिनाई को हल करती है। डिजिटल 
इंडिया के लिए एआई-सशक्त सहायिका के रूप मेें, यह एक ऐसा 
प्लग-इन सवंादात्मक परत है जो किसी भी सरकारी वबेसाइट या ऐप 
के साथ एकीकृत हो जाता है। उपयोगकर्ता सामान्य भाषा मेें बोलते 
हैैं; जिज्ञासा उनके इरादे को समझती है, जवाब ढंूढती है या उन्हहें 
सीधे सही फॉर््म या पजे तक पहँुचाती है, और भाषिनी जसैी सवेाओ ं
के ज़रिए तुरंत अनुवाद भी कर सकती है, जिससे परूी बातचीत एक 
शाांत, निर्देशित सवंाद मेें बदल जाती है।

विशषेताएँ और क्षमताएँ
•	 आसान एकीकरण: एपीआई कॉल के माध्यम स े मौजदूा 
सरकारी वबेसाइटोों मेें आसानी स ेजडु़ जाता है

•	 अनुकूलनीय एआई मॉडल: इस ेविभिन्न उपयोगोों के लिए अलग-
अलग एआई मॉडल का उपयोग करन ेके लिए ढाला जा सकता है

•	 बहुभाषी समर््थन: यह कई भाषाओ ं को सपोर््ट करता है और 
इसमेें भाषिनी जैसी अनवुाद सेवाओ ंको जोड़न ेका विकल्प भी है

पाइपलाइन है, जिसे पााँच शक्तिशाली स्तंभोों के माध्यम स ेसमझा जा 

सकता है जो सामान्य प्रश्ननों को अर््थपरू््ण, निर्देशित अनभुवोों मेें बदल 

देत ेहैैं।

विशषे सिमेेंटिक खोज
पारंपरिक कीवर््ड-आधारित खोज के विपरीत, जिज्ञासा सिमेेंटिक 

इंटेलिजेेंस (अर््थ संबधंी बदु्धिमत्ता) डालती है जो कीवर््ड सकेंतोों को 

गहरी प्रासंगिक समझ के साथ जोड़ती है। उपयोगकर्ता के पास 

अपनी ज़रूरतोों के अनसुार कीवर््ड खोज, सिमेेंटिक खोज, या दोनोों को 

चनुने की स्वतंत्रता है। यह समायोजित किए जा सकन ेवाले वज़न के 

साथ डोमेन-विशिष्ट कीवर््ड ड््स और सूक्ष्म अर्थथों को सतंलुित करता है, 

इरादे, संबधंोों और संदर््भ को पकड़ता है। यह सनुिश्चित करता है कि 

अस्पष्ट या अव्यवस्थित प्रश्ननों का भी सटीक और प्रासंगिक परिणाम 

के साथ समाधान हो।

एआई-आधारित पुनर््वर्गीकरण
एक बार संभावित परिणाम प्राप्त होन ेके बाद, जिज्ञासा एडवाांस््ड 

पनुर््वर्गीकरण मॉडल लाग ूकरती है। प्रत्येक परिणाम को यह निर्धारित 

करन ेके लिए स्कै न और पनुः-मूल्ययांकन किया जाता है कि क्या वह 

वास्तव मेें प्रश्न का उत्तर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम 

सिर््फ  “कुछ मिलता-जलुता” वापस नहीीं करता है, बल्कि प्रासंगिक 

रूप से संरेखित उत्तरोों को शीर््ष पर धकेलता है।

नॉलेज ग्राफ़ संश्लेषण
केवल कच्चे उत्तर ही पर्याप्त नहीीं होत,े क्ययोंकि सरकारी 

जानकारी अक्सर आपस मेें जडु़़ी हुई होती है। जिज्ञासा प्राप्त 

जानकारी को एक संरचित नॉलजे ग्राफ़ मेें बदल देती है, विभिन्न पषृ्ठठों 

पर स्थित जानकारी को एक सुसगंत स्टोरीबोर््ड मेें पिरोती है, जिससे 

उपयोगकर्ता को एक संपरू््ण, संदर््भ-समृद्ध प्रतिक्रिया मिलती है जो 

उसकी जिज्ञासा को सचमुच शाांत करती है।

एआई - आधारित नेविगशेन
अपने इंटरैक्टिव स्टोरीबोर््ड के माध्यम स,े उपयोगकर्ता एक 

क्लिक से सीधे जानकारी के सटीक टुकड़़े तक पहँुच सकत ेहैैं। यह 

स्थिर पोर््टलोों को जीवतं, संवादात्मक यात्राओ ंमेें बदल देता है, जहााँ 

जानकारी को तरंुत पहँुचाया जाता है और प्रासंगिक रूप स ेखोजा 

जाता है, भल ेही वह साइटमपै (वबेसाइट की रूपरेखा) मेें गहराई 

मेें दबी हो।

फीडबैक और सधुार
हर बातचीत सीखन ेका एक अवसर है। जिज्ञासा उपयोगकर्ता 

प्रतिक्रिया और प्रदर््शन डेटा एकत्र करती है, इसे सटीकता, 

प्रतिक्रियाशीलता और प्रासंगिक गहराई को लगातार परिष्कृ त करने 

जिज्ञासा

•	 फीडबैक-आधारित प्रशिक्षण: वास्तविक उपयोगकर्ताओ ं की 
प्रतिक्रिया के माध्यम से लगातार बहेतर होता रहता है

•	 सीपीय ूऔर जीपीय ूवरेिएंट: यह सीपीयू और जीपीयू दोनोों तरह 
के इंफ्रास्टट्रक्चर के लिए उपलब्ध है

•	 अनुकूलनीय चटैबॉट यआूई और थीम: इसका डायनामिक 
चटैबॉट इंटरफ़़े स किसी भी एप्लिकेशन या वबेसाइट के विशिष्ट 
स्वरूप और अनुभव से मले खाने के लिए अनकूुलित किया जा 
सकता है

टके्नोलॉजी और आर््ककि टके्चर का प्रवाह
‘जिज्ञासा’ के मलू मेें ध्यान से डिज़़ाइन किया गया एक इंटेलिजेेंस 

भारत ने किफायती ई-गवर्ननेंस समाधानोों 

मेें अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता साबित 

की है, फिर भी नागरिकोों को अक्सर 

ऐसे इंटरफेस से जूझना पड़ता है जो 

सार््थक और मार््गदर््शशित संवाद प्रदान 

नहीीं कर पाते। जिज्ञासा इस परिदृश्य 

मेें क्ररांतिकारी परिवर््तन लाती है - यह 

एक सहज, एआई-संचालित, बहुभाषी 

संवाद परत है जिसे मौजूदा ई-गवर्ननेंस 

प्रणालियोों मेें आसानी से जोड़़ा जा 

सकता है। यह जटिल प्रणालियोों को 

सहज, मानव-केें द्रित अनुभवोों मेें बदल 

देती है, जहााँ उपयोगकर्ता केवल 

पूछते हैैं और सीधे संबंधित अनुभागोों 

तक पहँुच जाते हैैं। जिज्ञासा के साथ, 

डिजिटल शासन न केवल सुलभ बनता 

है, बल्कि अत्यंत सहज, समावेशी और 

सशक्त भी हो जाता है।

गगंाशंकर सिहं 
वजै्ञानिक - बी
sg.indra@nic.in

स्नेहा लोटाणकर 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sneha.nl@nic.in

सपना कपरू 
उप. महाानि�देशक व एसआईओ
sapna.kapoor@nic.in

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ
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के लिए अपन े मॉडलोों को वापस भजेती है। यह बंद-लूप प्रणाली 
सनुिश्चित करती है कि जिज्ञासा स्थिर नहीीं है, बल्कि एक सदा-
विकसित होन ेवाली एआई सहायिका है जो हर प्रश्न के साथ तजे़ 
होती जाती है।

टके्नोलॉजी स्टैक और कार््यप्रवाह
‘जिज्ञासा’ को कंटेनरीकृत घटकोों के साथ काम करन ेके लिए 

डिज़़ाइन किया गया है, जो डॉकर के साथ स्के लेबिलिटी (बढ़़ोतरी 
की क्षमता) और प्रदर््शन सनुिश्चित करता है। निम्नलिखित मेें स ेप्रत्येक 
घटक पायथन फैस्टएपीआई पर बन ेएपीआई के माध्यम स ेसवंाद 
करता है:

•	 डेटा निष्कर््षण: यह फास्टएपीआई + क्यूड््राां ट डीबी का उपयोग 
करके सामग्री को क्रॉल करता है, खडंोों मेें तोड़ता है, और टेक्स्ट और 
वके्टर प्रारूपोों मेें सगं्रहीत करता है

•	 सचूना पनुर्प्राप्ति: यह ओपन-वटे एआई मॉडल द्वारा संचालित 
कीवर््ड और सिमेेंटिक खोज के माध्यम स ेसबस ेप्रासंगिक सामग्री 
प्रदान करता है

•	 वकैल्पिक एलएलएम (बहृत ्भाषा मॉडल): यह प्राप्त डेटा को 
नॉलजे ग्राफ़ मेें परिवर््ततित करता है, जिसस ेगहरी अंतर्दृष्टि का पता 
चलता है

•	 प्लगबेल फ्रंट एंड: यह एक डायनामिक, अनकूुलनीय जएेस 
इंटरफ़़े स है जो फीडबकै स ेसीखता है और सहजता से एकीकृत 
हो जाता है

लाभ
‘जिज्ञासा’ हर हितधारक को तत्काल, मापने योग्य मलू्य प्रदान 

करती है, ई-गवर्ननेंस अनभुव को एक चनुौती स ेएक अवसर मेें बदल 
देती है।

नागरिकोों के लिए

•	 सीखन े की आवश्यकता शून्य: अपनी पसदंीदा भाषा मेें 
स्वाभाविक रूप स ेपछूकर तरंुत जानकारी प्राप्त करेें

•	 बहेतर डिजिटल समावेशन: गरै-तकनीकी-समझ वाले 
उपयोगकर्ताओ,ं गरै-अंग्रेजी भाषी लोगोों और दिव्ययांगजनोों के लिए 
बाधाओ ंको तोड़ता है

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
राष्ट्री य सूचना विज्ञान महाराष्टट्र  राज्य केें द्र
11वीीं मंज़़िल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटि व बिल््डििंग,
मतं्रालय के सामन,े मडैम कामा रोड, मुबंई-400032
ईमले: sio-mah@nic.inn, फ़़ोन: : 022-22046934/ 22837339

�वशेष �सम�िटक खोज
एआई आधा�रत �वशेष �सम�िटक खोज जो 

न केवल अथर्  को �ान म� रखती है, 
ब�� क�वड्र्स क� पहचान भी करती है

एआई आधा�रत पुनः र�िकंग
शीषर् समान प�रणाम� को अलग-अलग 
�ैन िकया जाता है तािक यह पहचाना 

जा सके िक उनम� उ�र शा�मल ह� या नह�

एआई आधा�रत ने�वगेशन
उपयोगकत� को �ोर�बोडर् के मा�म से 
इंटरए��व तर�के से ने�वगेट करने का 

�वक� �दया जाता है

��ति�या और सुधार
मू��कन और सुधार के �लए फ�डबैक 

एकि�त िकए जाते ह�

ज्ञान �ाफ सं�ेषण
�ा� प�रणाम� को एक ज्ञान �ाफ म� 

प�रव�तर्त िकया जाता है और उ�� एक 
सुसंगत �ोर�बोडर् के रूप म� �द�शर्त 

िकया जाता है

�जज्ञासा क�
बु�द्धम�ा
पाइपलाइन

•	 बढ़़ी हुई पारदर््शशिता: जानकारी के लिए स्पष्ट, सीध ेरास्ते प्रदान 
करता है, जिससे अधिक सार््वजनिक विश्वास को बढ़़ावा मिलता है

निष्कर््ष
‘जिज्ञासा’ का एक कार््यशील मॉडल महाराष्टट्र  के आईटी प्रधान 

सचिव को दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग ने 
इंडियाएआई मिशन के तहत जीपीयू आवटंन को प्रायोजित करन ेका 
निर््णय लिया है।

जसेै-जसेै हम उत्पादन बनुियादी ढााँच ेको सरुक्षित करन ेकी दिशा 
मेें आगे बढ़त ेहैैं, हमारा समानाांतर ध्यान जिज्ञासा को एक स्टटैंडअलोन 
उत्पाद से एक बुनियादी, ओपन-सोर््स टेक्नोलॉजी मेें विकसित करने 
पर है। यह रणनीतिक विकास राष्ट्री य सूचना विज्ञान केें द्र को अपनी 
किसी भी परियोजना के लिए बुद्धिमान सहायक बनान ेऔर तनैात 
करन ेके लिए सशक्त करेगा, जिससे ई-गवर्ननेंस परिदृश्य मौलिक रूप 
से बदल जाएगा।

•	 समय और लागत की बचत: फॉर््म खोजने से लकेर योजना की 

पात्रता जााँचन ेजसेै सरल कार्ययों पर खर््च होन ेवाल ेसमय और प्रयास 

को नाटकीय रूप से कम करता है

सरकारी विभागोों के लिए

•	 कम हुआ सपोर््ट का बोझ: हेल्पलाइन कॉल और व्यक्तिगत 

पछूताछ मेें कटौती करता है, जिससे कर््मचारियोों को जटिल, उच्च-

मलू्य वाले कार्ययों के लिए समय मिलता है

•	 डेटा-चालित अतंर्दृष्टि: नागरिक समस्या बिदंओु,ं लोकप्रिय प्रश्ननों 

और पोर््टल की अक्षमताओ ंपर वास्तविक समय के विश्लेषण प्राप्त 

करेें

•	 सहज एकीकरण: कम लागत वाला, एपीआई-आधारित 

प्लगइन मौजूदा बनुियादी ढाांच ेके साथ काम करता है, पिछले निवशेोों 

की रक्षा करता है

•	 तेज़ डिजिटल अपनाना: सहज बातचीत विश्वास का निर्माण 

करती है और ई-गवर्ननेंस सेवाओ ंके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित 

करती है

•	 एकीकृत, बहुभाषी पहँुच: सभी पोर््टलोों पर एक सुसंगत, उच्च-

गणुवत्ता वाला अनभुव प्रदान करता है, जिससे डिजिटल इंडिया ब्ररांड 

को मजबूती मिलती है
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जिला से

संपादित : निस्सी जॉर््ज

हर जीवन अनमोल है

1999 मेें स्थापित ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 
(ओ.एस.डी.एम.ए.), आपदा प्रबंधन और लचीलापन निर्माण 
के लिए राज्य का सर्वोच्च निकाय है। ओडिशा आपदा ससंाधन 

नटेवर््क  (ओ.डी.आर.एन.) सभी प्रशासनिक स्तरोों पर जनशक्ति, 
बनुियादी ढााँचे और उपकरणोों के एक केें द्रीकृत, जीआईएस 
-आधारित डेटाबसे के रूप मेें कार््य करके इसके प्रयासोों को परूक 
बनाता है। वास्तविक समय, स्थान-विशिष्ट जानकारी प्रदान करके, 
ओ.डी.आर.एन. आपदा प्रबधंन योजना का समर््थन करता है, 
ससंाधनोों के त्वरित जुटाव को सक्षम बनाता है और एजेेंसियोों के 
बीच समन्वय को मजबतू करता है। यह प्रौद्योगिकी-संचालित मचं 
तयैारी को बढ़़ाता है, जोखिमोों को कम करता है और ओडिशा भर मेें 
लचीलापन बनाता है।

उद्देश्य
•	 ससंाधन सचूी प्रबधंन: आपातकालीन ससंाधनोों का एक 
अद्यतन डेटाबेस बनाए रखता है, जिसमेें उपकरण, मानव संसाधन 
और बनुियादी ढााँचा शामिल है

•	 ससंाधन नियोजन और सचंलन: प्रशासन को आपदाओ ं

के दौरान बचाव दल, आश्रयोों और उपकरणोों को प्रभावी ढंग से 

आवंटित करन ेमेें मदद करता है

•	 योजना सहायता: स्थानिक डेटा और अद्यतन सचूी का उपयोग 

करके सभी स्तरोों पर आपदा प्रबधंन योजनाएँ (डीएमपी) तयैार करने 

मेें सहायता करता है

•	 सरुक्षित पहँुच और वबे उपलब्धता: त्वरित निर््णय लेन े मेें 

सहायता के लिए अधिकृत अधिकारियोों के लिए सुरक्षित, बहु-

प्लेटफ़़ॉर््म पहँुच के साथ भूमिका-आधारित लॉगिन प्रदान करता है

कार््यक्षमताएं
•	 ससंाधन सचूी प्रबंधन: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मानव 

ससंाधन, अवसरंचना और उपकरणोों का एक व्यापक एव ंनियमित 

रूप स ेअद्यतन किया जान ेवाला डेटाबसे बनाए रखता है

•	 जीआईएस आधारित दृश्ययांकन: ससंाधनोों, आश्रयोों की 

क्षमता और मार्गगों को मानचित्र पर प्रदर््शशित करता है, जिससे आपदा 

सभंावित क्षेत्ररों की त्वरित पहचान, ससंाधन जटुाव और स्थानिक 

विश्लेषण मेें सहायता मिलती है

•	 योजना एव ं निर््णय समर््थन: आपदा प्रबधंन योजनाओ ं की 

तयैारी और अद्यतन मेें सहायता करता है, ससंाधन अतंराल की 

पहचान करता है, तथा खरीद और क्षमता निर्माण की दिशा मेें 

मार््गदर््शन प्रदान करता है

•	 आपातकालीन ससंाधन जुटाव: वास्तविक समय मेें निकटतम 

ससंाधनोों की पहचान करता है, जिससे आपदा के दौरान प्रभावी 

लॉजिस्टिक्स, आवंटन और तैनाती सुनिश्चित होती है

•	 अतंर-विभागीय समन्व: ओ.एस.डी.एम.ए., जिला प्राधिकरणोों, 

विभागोों, ओ.डी.आर.ए.एफ., एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. 

के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करता है

•	 रिपोर््टििंग एव ं प्रलेखन: ससंाधनोों, अवसरंचना, तत्परता और 

तनैाती पर अनकूुलित रिपोर््ट तयैार करता है, जो ऑडिट और आपदा 

उपराांत समीक्षा मेें सहायक होती हैैं

•	 उपयोगकर्ता अभिगम एव ंसरुक्षा: विभिन्न स्तरोों के अधिकारियोों 

के लिए भमूिका-आधारित लॉगिन प्रदान करता है, जिससे सरुक्षित, 

गोपनीय और नियतं्रित सूचना तक पहँुच सुनिश्चित होती है

•	 सचूना समर््थन: केें द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध 

ससंाधनोों की जानकारी अधिकारियोों को अद्यतन रूप मेें प्रदान 

करता है

•	 उपयोगकर्ता प्रबंधन: अधिकृत उपयोगकर्ताओ ंके नियतं्रित रूप 

स ेजोड़न ेऔर प्रबधंन की सवुिधा देता है

ओडिशा आपदा संसाधन 
नेटवर््क

•	 वास्तविक समय पहँुच: सरकारी एजेेंसियोों और आपदा प्रबधंन 
टीमोों के लिए ससंाधनोों की उपलब्धता की जानकारी तक त्वरित 
पहँुच प्रदान करता है

•	 समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया: कुशल आपदा प्रतिक्रिया के 
लिए विभिन्न विभागोों और हितधारकोों के बीच बहेतर समन्वय को 
सगुम बनाता है

•	 पारदर््शशिता और जवाबदेही: कुप्रबधंन और देरी को रोकन ेके 
लिए ससंाधनोों की उचित निगरानी और उपयोग सनुिश्चित करता है

•	 आपदा प्रबंधन योजनाओ ं के साथ एकीकरण: एक 
सवु्यवस्थित आपदा प्रबधंन रणनीति के लिए आपातकालीन 
प्रतिक्रिया ढााँचोों के साथ सरेंखित करेें

विशषेताएँ 
•	 जीआईएस-सक्षम मानचित्रण: राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम 
पचंायत स्तरोों पर आश्रयोों, उपकरणोों, जनशक्ति और अन्य सपंत्तियोों 
का दृश्ययांकन करता है, ताकि आपात स्थितियोों के दौरान आसान 
तनैाती सनुिश्चित हो सके

ओडिशा आपदा संसाधन नेटवर््क  

(ओ.डी.आर.एन.) संसाधन प्रबंधन 

प्रणाली का एक केें द्रीकृत जीआईएस 

आधारित डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म 

(https://odrn.nic.in/) है, जिसे 

ओडिशा मेें आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया 

और पुनर्प्राप्ति को बढ़़ाने के लिए 

डिज़़ाइन किया गया है। यह चक्रवात, 

बाढ़, सूखा और अन्य आपात स्थितियोों 

जैसी आपदाओ ं के दौरान आवश्यक 

महत्वपूर््ण संसाधनोों, जैसे मानव, 

बुनियादी ढााँचा और उपकरण, का पता 

लगाकर और उनका प्रबंधन करता है।

रवीन्द्र कुमार मोहराणा 
तकनीकी निदेशक
rabinda.moharana@nic.in

जयतं कुमार मिश्रा 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
jkmishra@nic.in

ममता खमारी 
उप. महाानि�देशक
m.khimari@nic.in

डॉ. अशोक कुमार होता 
उप. महानिदेशक व एसआईओ
ak.hota@nic.in

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ
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ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

•	 एमआईएस रिपोर््ट निर्माण: योजना, निगरानी और मलू्ययांकन 
के लिए प्रबधंन सचूना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर््ट तयैार करता है

तकनीकी सरंचना
 ओ.डी.आर.एन. एप्लिकेशन को स्पप्ररिंग बटू पर आधारित मॉडल-

व्यू-कंट््र रोलर (एमवीसी) फ्रे मवर््क  का उपयोग करके विकसित 
किया गया है, जिससे कोड संरचना स्वच्छ, स्के लबेल और सगुमता 
स ेबनाए रखन ेयोग्य बनी रहती है। यह आर््ककि टेक्चर फ्रं टएंड और 
बकैएंड घटकोों के बीच निर्बाध इंटरैक्शन,  सहज सपंर््क , कुशल 
डेटा प्रवाह, और मॉड्यूलर विकास को सक्षम बनाता है। मॉड्यूलर 
सरंचना, सरुक्षित डेटा प्रबंधन, उत्तरदायी उपयोगकर्ता इंटरफ़़े स, 
उन्नत दृश्ययांकन उपकरण, और एकीकृत भू-स्थानिक इंटेलिजेेंस के 
साथ डिज़़ाइन किया गया यह सिस्टम, आपदा प्रबधंन सचंालन के 
लिए विश्वसनीयता और लचीलापन - दोनोों प्रदान करता है।

बैकएंड लेयर

•	 फ्रे मवर््क : स्पप्ररिंग बटू वबे एप्लिकेशनोों के लिए एक मज़बतू, 
प्रोडक्शन-रेडी वातावरण प्रदान करता है

•	 डेटाबसे: पोस्ट.ग्रेएस.क्यू.एल. सरुक्षित डेटा भडंारण, तेज़ क्वेरी 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

रवीन्द्र कुमार मोहराणा
तकनीकी निदेशक
एनआईसी, ओडिशा राज्य केें द्र, सचिवालय मार््ग, यनूिट-IV
भवुनशे्वर, ओडिशा - 751001
ईमले: rabinda.moharana@nic.in, फोन: 0674-2508438

•	 प्रभावी पुनर्प्राप्ति: ससंाधनोों की उपलब्धता का डेटा तजे़ और 
प्रभावी पुनर्प्राप्ति योजना मेें सहायक होता है

•	 पारदर्शी निर््णय-निर्माण: नियमित रूप से अद्यतन और 
मानचित्रित डेटा अस्पष्टता को कम करता है, जवाबदेही बढ़़ाता है 
और सार््वजनिक विश्वास को सशक्त करता है

•	 ससंाधन आवटंन का अनुकूलन: आवश्यकताओ ंको उपलब्ध 
ससंाधनोों से मेल कराता है, जिससे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्ररों मेें 
ससंाधनोों की परू््व-स्थिति सुनिश्चित होती है और बर्बादी स ेबचा जा 
सकता है

•	 विस्तारयोग्यता एव ंगतिशील अद्यतन: जीआईएस आधारित 
प्रणाली संसाधनोों मेें बदलाव या पनुर््ववितरण के अनसुार निरंतर 
अद्यतन की सवुिधा देती है

•	 जोखिम मेें कमी एव ंलचीलापन: बार-बार आन ेवाले अतंराल 
और कमजोरियोों की पहचान कर समय के साथ ओडिशा की 
आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को मजबतू बनाती है

•	 अन्य प्रणालियोों के साथ एकीकरण: समग्र आपदा प्रबंधन तंत्र 
के सचुारू सचंालन मेें सहायक होती है

अग्रिम दिशा
ओ.डी.आर.एन. का भविष्य जीपीएस/आर.एफ.आई.डी और 

लाइव डैशबोर््ड के माध्यम स ेमहत्वपूर््ण ससंाधनोों की रीयल-टाइम 
ट््र रैकिग और ओडिशा की परू््व चेतावनी प्रणालियोों के साथ एकीकरण 
पर केें द्रित है। ऑफ़लाइन एक्सेस वाला मोबाइल ऐप दरूस्थ क्षेत्ररों 
मेें उपयोगिता बढ़़ाएगा, जबकि स्वास्थ्य, पलुिस, अग्निशमन और 
अन्य विभागोों के समन्वय स ेत्वरित कार््रवाई सनुिश्चित होगी। एआई 
और परू्वानुमानात्मक विश्लेषण स ेससंाधन अंतर की पहचान, तयैारी 
स्कोर और योजना सदुृढ़ होगी। य े नवाचार ओडिशा की आपदा 
प्रतिक्रिया को अधिक गतिशील, लचीला और समन्वित बनाएंग,े 
जिससे राज्य के “शनू्य हताहत मिशन” को मज़बतूी मिलेगी और 
समग्र आपदा प्रबधंन क्षमता मेें बड़़ा सधुार होगा।

निष्पादन और विश्वसनीय प्रदर््शन सनुिश्चित करता है

•	 डेटा हैैंडलिगं: उपयोगकर्ता डेटा के सुरक्षित प्रबधंन को सक्षम 

बनाता है, जिसमेें उचित ट््रा ांज़़ैक्शन हैैंडलिगं और इंटीग्रिटी चके 

शामिल हैैं

प्रेज़ेंटेशन लेयर

•	 टेम्पलटे इंजन: डायनमेिक कंटेेंट रेेंडरिगं के लिए थीमलीफ का 

उपयोग किया गया है

•	 यजू़र इंटरफ़़े स: बटूस्ट्रैप  पर आधारित, जो मोबाइल-अनुकूल 

और सभी के लिए सलुभ डिज़़ाइन प्रदान करता है

•	 डेटा विज़़ुअलाइज़़ेशन: चार््ट.जएेस इंटरएक्टिव डैशबोर््ड ड््स को 

सचंालित करता है, जिससे उपयोगकर्ता जटिल डेटा को आसानी से 

समझ और विश्लेषण कर सकत ेहैैं

इंटीग्रेशन एवं जीआईएस क्षमताएँ

•	 एनआईसीमपै सर््वविस एपीआई: भारत मपै  जीआईएस के 

माध्यम से भू-स्थानिक कार््यक्षमताओ ंका एकीकरण करता है, जिससे 

स्थान-आधारित मैपिगं, दृश्ययांकन और विश्लेषण सभंव होता है

•	 निर््णय समर््थन: ससंाधन डेटा को भू-स्थानिक इंटेलिजेेंस के 

साथ सयंोजित कर आपदा योजना और प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी 

बनाता है

लाभ
•	 ससंाधनोों की बेहतर दृश्यता एव ं ट््र रैकिग: विभिन्न स्थानोों पर 

मानव ससंाधन, अवसंरचना और उपकरणोों का मानचित्रण करता 

है, जिससे अधिकारी उपलब्ध ससंाधनोों की त्वरित पहचान कर 

सकत ेहैैं, दोहराव से बच सकत ेहैैं और बहेतर उपयोग सनुिश्चित 

कर सकत ेहैैं

•	 तजे़ एव ंअधिक प्रभावी प्रतिक्रिया: परू््व-मैप किए गए ससंाधन 

त्वरित जटुाव को सक्षम बनात ेहैैं, जिससे विलबं कम होता है और 

जीवन बचान ेमेें सहायता मिलती है

•	 बहेतर तयैारी: पहल ेस ेससंाधन अतंराल को दर्शाता है, जिससे 

राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पचंायत स्तर पर आपदा प्रबधंन 

योजनाओ ंको मज़बतूी मिलती है

•	 समन्वित योजना: केें द्रीकृत किन्तु स्थान-विशिष्ट डेटा सभी 

प्रशासनिक स्तरोों के बीच बहेतर समन्वय सनुिश्चित करता है
डॉ. कमल लोचन मिश्रा, आईएएस 
कार््यकारी निदेशक, ओ.एस.डी.एम.ए.

ओ डिशा डिज़़ास्टर रिसोर््स नेटवर््क  (ओ.डी.
आर.एन.) एप्लिकेशन, ओ.एस.डी.एम.ए. और 

ओडिशा राज्य के लिए एक महत्वपरू््ण उपकरण है, जो 
भू-स्थानिक (GIS) आधारित प्लेटफ़़ॉर््म के माध्यम से 
अवसरंचना, उपकरणोों और मानव संसाधनोों से संबंधित 
जानकारी को केें द्रीकृत करता है। यह प्रणाली आपदाओ ं
के दौरान महत्वपूर््ण ससंाधनोों की त्वरित पहचान और 
जटुाव को सक्षम बनाती है, जिससे प्रतिक्रिया समय कम 
होता है और समय पर बचाव एव ंराहत कार््य सुनिश्चित 
होते हैैं। ग्राम पचंायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 
ससंाधनोों का मानचित्रण करके यह प्रणाली तैयारी को 
मजबतू करती है और आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण 
की योजना मेें सधुार लाती है। यह विभिन्न हितधारकोों 
के बीच बहेतर समन्वय को प्रोत्साहित करती है, जिससे 
आपदा प्रबधंन कार््य सचुारू रूप से संपन्न हो सके। 
ससंाधनोों के उपयोग मेें पारदर््शशिता और जवाबदेही 
बढ़ती है, जिससे कार््यक्षमता मेें भी वदृ्धि होती है। अतंतः, 
ओ.डी.आर.एन. आपदाओ ंके प्रभाव को न्यूनतम करने 
और “शनू्य हताहत मिशन” को प्राप्त करने मेें सहायक 
सिद्ध होता है।

मैैं एनआईसी ओडिशा टीम को तकनीकी सहयोग 
प्रदान करन े और ओ.एस.डी.एम.ए. के अधिकारियोों 

को इस परियोजना 
को सफलतापर््वक 
कार्यान्वित करने के 
लिए हार््ददिक बधाई 
देता हँू।

ओ.डी.आर.एन.
उपयोगकत� रा�

ए��केशन सवर्र
(टॉमकैट)

जीआईएस मान�च� सेवा
(ए.आर.सी.जी.आई.एस.)

ए��केशन �वसाय तकर्
(��गं बूट)

पो�.�े.एस.�ू.एल.
डेटाबेस

ओ.डी.आर.एन वेब ए��केशन
सुर�क्षत लॉ�गन हेतु

• रा�
• �जला
• �वभाग

�ायंट

चित्र 8.1 सॉफ्टवेयर आर््ककि टेक्चर
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जिला से

संपादित : अर््चना शर्मा

बुनियादी ढाांचा परियोजना निगरानी प्लेटफार््म

प ैमाना पोर््टल (ipm.mospi.gov.in) साांख्यिकी एवं 
कार््यक्रम कार्यान्वयन मतं्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई) की 
एक प्रमखु पहल है, जिसका उद्देश्य बनुियादी ढााँचे और 

परियोजना प्रबंधन से सबंधंित आकँड़ों की निगरानी, ​​मलू्ययांकन और 
प्रसार के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार््म के रूप मेें कार््य 
करना है। पमैाना का औपचारिक शभुारंभ 25 सितबंर को माननीय 
साांख्यिकी एव ंकार््यक्रम कार्यान्वयन राज्य मतं्री राव इंद्रजीत सिहं 
द्वारा किया गया, जो पारदर््शशिता और आकँड़़ा-सचंालित शासन के 
प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मेें एक महत्वपरू््ण मील का पत्थर है।

यह पोर््टल विश्वसनीय परियोजना जानकारी तक वास्तविक 
समय मेें पहँुच सनुिश्चित करके जवाबदेही बढ़़ाता है, जिससे साक्ष्य-
आधारित निर््णय लेने की प्रक्रिया मज़बतू होती है और कुशल शासन 
सभंव होता है। यह ₹150 करोड़ और उससे अधिक मलू्य की 
परियोजनाओ ंकी कार्यान्वयन स्थिति को व्यापक रूप से दर्शाता है, 
और 20 से अधिक मतं्रालयोों की 1,700 से अधिक परियोजनाओ ं
को सम्मिलित करता है, और सबंधंित मतं्रालयोों, विभागोों और 
कार्यान्वयन एजेेंसियोों द्वारा नियमित रूप से डेटा की रिपोर््ट करता है।

•	 एनालिटिक्स और विज़़ुअलाइज़़ेशन: एकीकृत बीआई 
टूल और डैशबोर््ड के लिए एस.एस.आर.एस, जिसमेें ड््ररि ल-डाउन 
सुविधाएँ हैैं

•	 सुरक्षा: भूमिका-आधारित एक्सेस नियंत्रण, एसएसएल 
एन्क्रिप्शन, और सरकारी साइबर सुरक्षा मानकोों का अनुपालन

•	 एपीआई और एकीकरण: अन्य सरकारी प्लेटफार््म के साथ 
निर्बाध डेटा विनिमय के लिए रेस्टफुल एपीआई

•	 प्रोटोटाइप: प्रोटोटाइपिगं और वायरफ़््रेम  के लिए फिग्मा

सॉफ्टवेयर आर््ककि टके्चर
यह प्रणाली कई प्रमुख घटकोों वाली एक स्तरिय वास्तुकला का 

पैमाना पोर््टल

राष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र विभाग के साथ समय-समय पर 
परियोजना समीक्षा बठैकेें  आयोजित करता है और परियोजना 
निष्पादन मेें तजेी लाने के लिए लगातार प्रणालीगत सधुारोों को लागू 
करता है। य ेप्रयास बाधाओ ंकी पहचान करने, समय और लागत मेें 
वदृ्धि का विश्लेषण करने और समय पर सधुारात्मक उपाय करने मेें 
महत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं, जिससे अतंतः शासकीय पारिस्थितिकी 
ततं्र मेें प्रदर््शन-उन्मुख और पारदर्शी परियोजना प्रबधंन की ससं्कृति  
को बढ़़ावा मिलता है।

टके्नोलॉजी स्टैक
•	 फ्रं टएंड: एच.टी.एम.एल, सीएसएस रेस्पॉन्सिव इंटरफ़़ेस  
यूआई डिज़़ाइन के लिए बूटस्ट्रै प के साथ

•	 डेटाबेस: संग्रह डेटा संग्रहण के लिए एमएस एसक्यूएल

•	 होस््टििंग और इन्फ्रास्टट्रक्चर: सुरक्षित और स्के लेबल 
परिनियोजन के लिए एनआईसी क्लाउड

एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा विकसित 

पैमाना पोर््टल, पूरे  भारत मेें उच्च-मूल्य 

वाली बुनियादी ढााँचा परियोजनाओ ं

की निगरानी और मूल्ययांकन के लिए 

एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार््म 

प्रदान करता है। 150 करोड़ रुपये से 

अधिक मूल्य की परियोजनाओ ं को 

कवर करते हुए, यह पारदर््शशिता बढ़़ाता 

है, वास्तविक समय मेें निर््णय लेने मेें 

सहायता करता है और हितधारकोों के 

बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता 

है। यह साक्ष्य-आधारित शासन को 

सक्षम बनाता है और महत्वपूर््ण राष्ट्री य 

परियोजनाओ ं की समय पर निगरानी 

सुनिश्चित करने मेें मदद करता है।

शभुने्द्र सिं ह 
वरिष्ठ तकनीकी सहायक - बी
shubhendra.singh@nic.in

दीपा पालीवाल 
वजै्ञानिक - डी
paliwal.deepa@nic.in

सौधामिनी श्रीनिवासन 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sdamini@nic.in

नीता चौहान 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
neeta.chauhan@nic.in

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

डॉ. सौरभ गर््ग, आईएएस 
सचिव, साांख्यिकी एवं कार््यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

साां    ख्यिकी और कार््यक्रम क्रियान्वयन मतं्रालय 
(एम.ओ.एस.पी.आई.) ने पमैाना नामक एक 

वन-स्टॉप इंफ्रास्टट्रक्चर वेब प्लेटफॉर््म पेश किया है, 
जो 150 करोड़ रुपय े से अधिक लागत वाली चल 
रही केें द्रीय क्षेत्र की बनुियादी ढाांचा परियोजनाओ ंकी 
प्रगति की निगरानी के लिए एक विश्वसनीय डेटा स्रोत 
के रूप मेें कार््य करता है। निगरानी और विश्लेषण को 
एक एकीकृत प्लेटफॉर््म मेें एकीकृत करके, पैमाना 
मतं्रालयोों को शक्तिशाली कार््यवाही योग्य अतंर्दृष्टि 
प्रदान करता है, जवाबदेही को मजबूत करता है और 
महत्वाकाांक्षी निवेशोों को शीघ्र परिणामोों मेें बदलने मेें 
मदद करता है जिससे लोगोों का जीवन बहेतर होता 
है और राष्टट्र  निर्माण मेें तेजी आती है। एनआईसी ने 
आईसीटी को अपनाने की वकालत करने और मतं्रालय 
भर मेें प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानोों के कार्यान्वयन 
की निगरानी मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाई है। मझु ेपरूा 
विश्वास है कि एनआईसी इस उत्कृष्ट  कार््य को जारी 
रखगेा, आवश्यक तकनीकी सहायता और विशषेज्ञ 
मार््गदर््शन प्रदान करेगा ताकि यह सनुिश्चित हो सके कि 
आईसीटी सेवाओ ंका 
कार्यान्वयन परूी तरह 
से सफलतापरू््वक हो, 
और हमेशा इसका 
अतंिम उद्देश्य 
नागरिकोों को लाभ 
पहँुचाना है।
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अनसुरण करती है। बहुस्तरिय वास्तुकला कई घटकोों मेें मापनीयता, 

सरुक्षा और कुशल डेटा विनिमय सनुिश्चित करती है। डेटा प्रविष्टि और 

एकीकरण सरुक्षित इंटरफेस  के माध्यम से प्रबधंित किए जाते हैैं 

जहााँ मतं्रालय और एजेेंसियााँ परियोजना जानकारी अपलोड करती 

हैैं। दरूस्थ डेटा कैप््चर ततं्र रेस्टफुल एपीआई  का उपयोग करके 

बाहरी प्रणालियोों से जानकारी प्राप्त करत े हैैं। यह लोड बलैेेंसर 

के माध्यम से इंटरैक्ट करता है, जो प्रदर््शन और विश्वसनीयता 

बनाए रखने के लिए आने वाल े अनरुोधोों को विभिन्न सर््वरोों पर 

कुशलतापरू््वक प्रबधंित और वितरित करता है। एंटरप्राइज़ लाइब्रेरी, 

रिल ेसेवा, लॉगर सेवा और रिपोर््टििंग सेवा (एस.एस.आर.एस.) जसैे 

सहायक घटक उपयोगिता कार््य, सचंार, लॉगिगं, और रिपोर््ट और 

डैशबोर््ड निर्माण प्रदान करत ेहैैं।

यह ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रखने के लिए परुानी प्रणालियोों 

के लीगेसी डेटा के साथ भी एकीकृत है।

कुल मिलाकर, यह आर््ककि टेक्चर सरकारी परियोजनाओ ं के 

लिए वास्तविक समय मेें निर्बाध एकीकरण, सत्यापन, रिपोर््टििंग 

और विज़़ुअलाइज़़ेशन को सक्षम बनाता है, जिससे विश्वसनीयता, 

पारदर््शशिता और सचूित निर््णय लेने की क्षमता सनुिश्चित होती है। 

स्वचालित सत्यापन प्रक्रियाएँ डेटा की सटीकता सनुिश्चित करती 

हैैं, जबकि निगरानी डैशबोर््ड परियोजना की प्रगति पर निरंतर नजर 

रखने मेें सक्षम बनाते हैैं। अधिकृत उपयोगकर्ता बाधाओ ंकी पहचान 

करने और समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए डेटा की समीक्षा 

और विश्लेषण कर सकत ेहैैं।

मुख्य विशेषताएँ
यह प्लेटफार््म एक केें द्रीकृत परियोजना निगरानी प्रणाली के रूप 

मेें कार््य करता है, जो मतं्रालयोों, विभागोों और कार्यान्वयन एजेेंसियोों 

को परियोजना जानकारी अपलोड करने, ट््ररै क करने और समीक्षा 

करने के लिए एकल-खिड़की इंटरफ़़ेस  प्रदान करता है। इसमेें ड््ररि ल-

डाउन क्षमताओ ंवाले रीयल-टाइम डैशबोर््ड हैैं, जो उपयोगकर्ताओ ं

को विभिन्न क्षेत्ररों, राज्ययों और समय-सीमाओ ंमेें प्रगति की निगरानी 

करने मेें सक्षम बनाते हैैं। सरुक्षित रेस्टफुल एपीआई के माध्यम से, 

यह प्रणाली बाहरी सर््वरोों से निर्बाध डेटा सगं्रहण और एकीकरण 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

विभागाध्यक्ष, एनआईसी-मोसपी इन्फार्मेटिक्स डिवीज़न
साांख्यिकी और कार््यक्रम कार्यान्वयन मतं्रालय 
कक्ष संख्या 428, के.एल. भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
ईमेल: hod-mspi@nic.in, फ़़ोन: 011-23455428

डिवाइस से परियोजना की प्रगति की आसानी से निगरानी कर 
सकते हैैं।

सरुक्षित एनआईसी क्लाउड इन्फ्रास्टट्रक्चर पर निर््ममित, यह 
प्रणाली सरकारी साइबर सरुक्षा और डेटा सरुक्षा मानकोों का 
पालन करती है। इसके अलावा, इसका मॉड्यूलर और स्के लबेल 
आर््ककि टेक्चर नई सवुिधाओ,ं डेटासेट और उभरती प्रौद्योगिकियोों के 
निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है - जिससे परियोजना निगरानी 
और मलू्ययांकन मेें दीर््घकालिक अनकूुलनशीलता, स्थिरता और 
निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है।

प्रभाव और लाभ
यह प्रणाली खलुी और विश्वसनीय परियोजना जानकारी के 

माध्यम से जवाबदेही को बढ़़ावा देकर पारदर््शशिता बढ़़ाती है। यह 
वास्तविक समय मेें प्रगति पर नजर रखने और परियोजना निष्पादन 
मेें देरी को कम करके निगरानी मेें दक्षता मेें सधुार करती है। नीति-
निर्माताओ ंको सटीक विश्लेषणात्मक अतंर्दृष्टि द्वारा समर््थथित सचूित 
निर््णय लेने से लाभ होता है जो प्रभावी हस्तक्षेपोों का मार््गदर््शन करते 
हैैं। यह प्लेटफार््म वित्तीय और मानव ससंाधनोों के बेहतर आवटंन 
और उपयोग को सगुम बनाकर ससंाधन अनकूुलन सनुिश्चित करता 
है। यह हितधारक सहयोग को भी बढ़़ावा देता है और मतं्रालयोों, 
विभागोों और कार्यान्वयन एजेेंसियोों के बीच समन्वय को मज़बतू 
करता है। अतंतः, यह प्रणाली समय पर परियोजना परू््णता सनुिश्चित 
करके और नागरिकोों को सेवा वितरण मेें सधुार करके अधिक 
सार््वजनिक मूल्य प्रदान करती है।

अग्रिम दिशा
आग ेबढ़ते हुए, पैमाना पोर््टल उन्नत विश्लेषण, एआई-सचंालित 

पूर्वानमुान और उन्नत मोबाइल पहँुच को एकीकृत करेगा ताकि 
परियोजना निगरानी और मलू्ययांकन को और मज़बतू बनाया जा 
सके। एआई-सचंालित पूर्वानमान समय और लागत वदृ्धि, ससंाधन 
आवश्यकताओ ं और सभंावित जोखिमोों का परू्वानमुान लगाने के 
लिए मशीन लर््नििंग का उपयोग करेगा, जिससे बहेतर परियोजना 
परिणामोों के लिए समय पर और डेटा-समर््थथित हस्तक्षेप सभंव 
होोंग।े हितधारकोों की निरंतर सहभागिता और प्रणाली मेें सधुार 
से बेहतर उपयोगिता, मज़बतू निर््णय समर््थन और राष्ट्री य विकास 
प्राथमिकताओ ंके साथ संरेखण सनुिश्चित होगा।

सनुिश्चित करती है। एक भूमिका-आधारित पहँुच नियतं्रण ततं्र डेटा 

की सरुक्षा करता है और विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियोों को अनकूुलित 

पहँुच अधिकार प्रदान करके जवाबदेही सुनिश्चित करता है। 

इस प्लेटफार््म मेें एक इंटरैक्टिव रिपोर््टििंग इंटरफ़़ेस  भी है, जिसे 

नीति निर्माताओ,ं प्रशासकोों और हितधारकोों के लिए अनकूुलित, 

डाउनलोड करने योग्य और डेटा-समद्ध रिपोर््ट तयैार करने के लिए 

डिज़़ाइन किया गया है। एसक्यूएल सर््वर रिपोर््टििंग सेवाओ ं (एस.

एस.आर.एस.) का उपयोग करके विकसित यह सिस्टम-जनरेटेड 

रिपोर््टििंग मॉड्यूल, उन्नत विज़़ुअलाइज़़ेशन सचूना विज्ञान के साथ 

80-पषृ्ठठों की एक व्यापक रिपोर््ट तयैार करता है, जिसमेें पाठ, 

तालिकाओ,ं ग्राफ़ और चार््ट का सहज सम्मिश्रण है। य ेरिपोर्टटें पााँच 

उत्कृष्ट  परियोजनाओ ंके बारे मेें विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैैं, जो 

स्पष्ट और आकर््षक विश्लेषण के माध्यम से उनकी प्रगति, उपलब्धियोों, 

वित्तीय स्थिति और महत्वपूर््ण उपलब्धियोों पर प्रकाश डालती हैैं। 

स्थिर साराांशोों के अलावा, यह इंटरफ़़ेस  गतिशील फ़़िल्टरिगं और 

ड््ररि ल-डाउन विश्लेषण का समर््थन करता है, जो उपयोगकर्ताओ ंको 

कई आयामोों से परियोजना डेटा का अन्वेषण करने मेें सक्षम बनाता 

है। इसकी विश्लेषण और निर््णय-समर््थन सवुिधाएँ प्रवृत्ति विश्लेषण, 

परू्वानमान और अड़चनोों की पहचान को सक्षम बनाती हैैं, जिससे 

रणनीतिक योजना और सचूित निर््णय लेने की क्षमता मज़बूत होती 

है। मोबाइल-उत्तरदायी इंटरफ़़ेस  के साथ, उपयोगकर्ता किसी भी 

एंटर�ाइज लाइ�ेर�ज़

�रले सवेा

लॉगर सवेा

�रपोिट�ग सेवा (SSRS)

डैशबोडर्

पीआईबी सेवा

भारत मान�च� सवेा

��तुीकरण परत

�वसाय अ�भगम परत

डेटा अ�भगम परत

एंड� ॉइड ऐप मोबाइल एपीआई लोड बैल�सर

�ाउज़र

डेटाबेस

डेटा �ान�तरण

परुाने डेटा

रे�फुल एपीआई डी.पी.आई.आई.टी

चित्र 9.2 : माननीय साांख्यिकी एव ंकार््यक्रम कार्यान्वयन राज्य मतं्री, राव इंद्रजीत सिहं द्वारा 25 सितम्बर 2025 को पमैाना का शुभारंभ किया गया

चित्र 9.1 सिस्टम आर््ककिटे क्चर



informatics.nic.in30 अक्टूबर 2025

जिला से

संपादित : निस्सी जॉर््ज

साइबराबाद पुलिस मेें चुस्त और पारदर्शी 
शासन को सशक्त बनाना

डि  जिटल शासन के यगु मेें, दक्षता का अर््थ अब केवल 
सार््वजनिक सवेाओ ंको ऑनलाइन करना नहीीं रह गया है। 
इसका अर््थ है ऐसी प्रणालियााँ बनाना जो विकसित हो सकेें  - 

ऐसी प्रणालियााँ जो नई नीतियोों, तात्कालिक परिस्थितियोों और बदलती 
नागरिक आवश्यकताओ ंका बिना किसी भारी तकनीकी हस्तक्षेप के 
जवाब दे सकेें । पारंपरिक सरकारी अनपु्रयोग अक्सर यहााँ विफल हो 
जाते हैैं; उनका कठोर डिज़़ाइन छोटे अपडेट को भी धीमा, महगा और 
विशषे सॉफ़्टवेयर टीमोों पर निर््भर बना देता है।

इस चनुौती को समझत ेहुए, एनआईसी, हैदराबाद ने साइबराबाद 
पलुिस आयुक्तालय के लिए एक अभिनव, लचीला और नागरिक-केें द्रित 
समाधान विकसित किया है - अनमुति प्रबधंन प्रणाली (पीएमएस)। यह  
एक व्यापक, विन्यास योग्य डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म है जिस े सार््वजनिक 
अनमुतियोों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़़ाइन किया 
गया है। यह तेज़ अनुमोदन, पारदर््शशिता और अनुकूलनशीलता सनुिश्चित 
करता है - साथ ही अधिकारियोों पर प्रशासनिक बोझ कम करता है और 
नागरिकोों की सवुिधा मेें सधुार करता है।

अपने मलू मेें, पीएमएस तीन गतिशील उपकरणोों को एकीकृत 
करता है जो बिना कोडिगं के परू््ण विन्यास क्षमता प्रदान करत ेहैैं:

•	 डायनेमिक फ़़ॉर््म डिज़़ाइनर: आवेदन फ़़ॉर््म को आसानी से बनाने 
और प्रबंधित करने के लिए

•	 वर््क फ़़्ललो डिज़़ाइनर: अनुमोदन प्रक्रियाओ ं को कॉन््फ़़िगर करने 
और निर््णय प्रवाह को स्वचालित करने के लिए

डायनेमिक फ़़ॉर््म डिज़़ाइनर
पारंपरिक व्यवस्थाओ ंमेें, एक नया अनुमति प्रकार शरुू करन ेया 

किसी मौजदूा फ़़ॉर््म को संशोधित करने मेें सॉफ़्टवयेर डेवलपर््स के 
साथ समन्वय, सिस्टम डाउनटाइम और परीक्षण मेें देरी शामिल होती 
है। पीएमएस मेें निर््ममित डायनेमिक फ़़ॉर््म डिज़़ाइनर इन बाधाओ ंको दरू 
करता है। यह एक नो-कोड इंटरफ़़े स प्रदान करता है जो प्रशासकोों को 
फ़़ॉर््म को तरंुत डिज़़ाइन, संपादित और परिनियोजित करने की अनमुति 
देता है।

प्रमुख क्षमताएँ
•	 तत्काल फ़़ॉर््म निर्माण: नए फ़़ॉर््म बिना किसी कोडिगं के मिनटोों मेें 
बनाए और प्रकाशित किए जा सकते हैैं

•	 फ़़ील्ड-स्तरीय लचीलापन: व्यवस्थापक फ़़ील्ड, नियम और 
लेआउट आसानी से जोड़, हटा या संशोधित कर सकते हैैं

•	 पुन: प्रयोज्य घटक: अक्सर उपयोग किए जाने वाले अनुभाग, जैसे 
आवेदक विवरण या सहायक दस्तावेज़, सभी फ़़ॉर््म मेें संग्रहीत और 
पुन: उपयोग किए जा सकते हैैं

•	 बहुभाषी समर््थन: व्यापक पहँुच के लिए फ़़ॉर््म को कई भाषाओ ंमेें 
डिज़़ाइन करने मेें सक्षम बनाता है

यह क्षमता त्योहारोों जसेै उच्च-माांग वाले परिदृश्ययों के दौरान अमूल्य 
रही है, जब हज़़ारोों ईवेेंट अनुमतियोों को शीघ्रता स ेससंाधित किया जाना 
आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, गणेश पंडालोों, धार््ममिक परेडोों और 
सामदुायिक समारोहोों के लिए अनुमतियोों को गतिशील रूप स ेउत्पन्न 
फ़़ॉर््म का उपयोग करके कुशलतापूर््वक प्रबधंित किया गया - बिना 
किसी नए विकास की आवश्यकता के।

वर््क फ़़्ललो डिज़़ाइनर
अनुमतियोों के लिए अक्सर कई विभागोों - काननू और व्यवस्था, 

यातायात प्रबधंन, खफुिया विभाग और स्थानीय प्रशासन - की जााँच की 
आवश्यकता होती है। एक निश्चित अनुमोदन संरचना ऐसी विविधता को 
समायोजित नहीीं कर सकती।

वर््क फ़़्ललो डिज़़ाइनर इन जटिलताओ ंसे निपटने के लिए लचीलापन 
और तर््क -संचालित स्वचालन प्रदान करता है। सतू्र-आधारित मानचित्रण 
का उपयोग करके, प्रशासक ऐसे वर््क फ़़्ललो कॉन््फ़़िगर कर सकत ेहैैं जो 
स्वचालित रूप से एप्लिकेशन की प्रकृति के अनकूुल हो जात ेहैैं।

मुख्य विशेषताएँ
•	 कॉन््फ़़िगर करने योग्य अनुमोदन स्तर: बहु-स्तरीय अनुमोदन 
श््रृृंखलाएँ बनाएँ जो विशिष्ट अनुमति प्रकारोों के साथ संरेखित होों

•	 भूमिका-आधारित असाइनमेेंट: भूमिका, पदनाम और अधिकार 
क्षेत्र के आधार पर आवेदनोों को स्वचालित रूप से अधिकारियोों तक 
पहँुचाता है

अनुमति प्रबंधन प्रणाली

•	 दस्तावेज़ टेम्पलेट डिज़़ाइनर: आधिकारिक संचार को स्वचालित 
रूप से उत्पन्न करने के लिए

इन उपकरणोों ने मिलकर अनुमतियोों के प्रबधंन के तरीके को 
बदल दिया है - एक समय लनेे वाली, कागज़-आधारित प्रक्रिया को एक 
डिजिटल, पता लगाने योग्य और नागरिक-अनुकूल प्रणाली मेें बदल 
दिया है।

सार््वजनिक अनुमतियोों के लिए एक 
एकीकृत डिजिटल ढााँचा 

अनमुति प्रबधंन प्रणाली नागरिकोों के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल 
इंटरफ़़े स के रूप मेें कार््य करती है ताकि व े पुलिस की अनुमति की 
आवश्यकता वाली विभिन्न गतिविधियोों के लिए आवदेन कर सकेें , उन्हहें 
ट््र रैक कर सकेें  और अनुमोदन प्राप्त कर सकेें ।

इनमेें कई तरह के मामल ेशामिल हैैं - धार््ममिक जलुसू, सार््वजनिक 
रैलियााँ और मरैाथन आयोजित करने से लकेर फिल्म शटूिगं लाइसेेंस, 
लाउडस्पीकर उपयोग और स्थापना परमिट प्रदान करने तक।

कॉन््फ़़िगरेबिलिटी को स्वचालन के साथ जोड़कर, PMS ने 
मनै्युअल फ़़ाइल मवूमेेंट और भौतिक अनुमोदनोों को डिजिटल वर््क फ़़्ललो 
स ेबदल दिया है जो सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल हैैं।

साइबराबाद पुलिस के लिए एनआईसी 

हैदराबाद द्वारा विकसित पीएमएस 

एक नो-कोड डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म है जो 

सार््वजनिक अनुमतियोों को स्वचालित 

और सरल बनाता है। गतिशील फ़़ॉर््म, 

वर््क फ़़्ललो और दस्तावेज़ टूल के साथ, 

इसने अनुमोदन समय को कम किया 

है, पारदर््शशिता मेें सुधार किया है और 

नागरिकोों की सुविधा को बढ़़ाया है - 

जो अनुकूली डिजिटल शासन के लिए 

एक अनुकरणीय मॉडल के रूप मेें 

उभर रहा है।

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

अनिल कुमार यने्नी 
वजै्ञानिक - सी
ak.yenni@nic.in

आकेेल्लाा श्रीीनि�वाास सुबु्बाा
रााव 
वरि�ष्ठ तकनीीकीी नि�देशक व एचओडीी
ssrakella@nic.in

गुटुंकु प्रसाद 
उप महानिदेशक व एसआईओ
gprasad@nic.in
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ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

•	 सशर््त रूटिगं: बुद्धिमान नियम अपवादोों का प्रबंधन करते हैैं - 
उदाहरण के लिए, यदि किसी घटना मेें सार््वजनिक सड़केें  शामिल हैैं, 
तो उसे मंजूरी के लिए ट््र रैफ़़िक पुलिस को भेजा जाता है

•	  स्वचालित एस्केल ेशन: यदि देरी होती है, तो सिस्टम अनुस्मारक 
भेजता है या मामले को उच्च अधिकारियोों तक पहँुचाता है

•	 रीयल-टाइम ट््र रैकिग: नागरिक और अधिकारी दोनोों ही हर चरण 
मेें आवेदन की प्रगति को ट््र रैक कर सकते हैैं

इस लचीलपेन के साथ, साइबराबाद पलुिस कुछ ही घटंोों मेें 
वर््क फ़़्ललो शरुू या सशंोधित कर सकती है, जिससे व े कोड को फिर 
स े लिख े बिना बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओ ं या घटना-विशिष्ट 
आवश्यकताओ ंका जवाब दे सकत ेहैैं।

दस्तावेज़ टमे्पलेट डिज़़ाइनर
सरकारी संचार सटीक, एकरूप और समय पर होना चाहिए। 

दस्तावजे़ टेम्पलेट डिज़़ाइनर मॉड्यूल आधिकारिक पत्ररों, नोटिसोों, 
कार््यवाहियोों और अनमुोदनोों के निर्माण को स्वचालित करता है, जिससे 
महत्वपरू््ण मनै्युअल प्रयास की बचत होती है।

एक उन्नत मले मर््ज सिस्टम की तरह, यह आवदेक डेटा को 
गतिशील रूप से मानकीकृत टेम्पलट्ेस मेें मर््ज करता है।

इसकी कुछ कार्यात्मक विशषेताएँ इस प्रकार हैैं:

•	 स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण: तुरंत ज्ञापन, अनुमतियााँ या सूचनाएँ 
तैयार करता है

•	 प्रारूप मेें एकरूपता: सभी विभागोों मेें मानक डिज़़ाइन और 
संरचना बनाए रखता है

•	 त्रुटि न्यूनीकरण: मैन्युअल इनपुट और संभावित अशुद्धियोों को 
कम करता है

•	 पुन: प्रयोज्यता: टेम्पलेट्स को कई वर््क फ़़्ललो मेें अपडेट और पुन: 
उपयोग किया जा सकता है

यह मॉड्यूल सनुिश्चित करता है कि आधिकारिक सचंार ससुगंत, 
पशेवेर और निर््णय लने ेके तुरंत बाद उपलब्ध होों।

प्रमुख विशेषताएँ
पीएमएस मेें शक्तिशाली विशषताएँ शामिल हैैं जो शासन के प्रत्येक 

स्तर पर उपयोगिता, पारदर््शशिता और नियतं्रण को बढ़़ाती हैैं:

•	 ऑनलाइन, कभी भी पहँुच: नागरिक मोबाइल-अनुकूल 
इंटरफेस, आधार/ पैन एकीकरण, भुगतान गेटवे और पुन: प्रयोज्य उप- 
प्रपत्ररों द्वारा समर््थथित, ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैैं

•	 रीयल-टाइम सूचनाएँ: स्वचालित एसएमएस और ईमेल अलर््ट 
आवेदकोों और अधिकारियोों को प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण पर सूचित 
रखते हैैं

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

गुटुंकु प्रसाद
उप महानिदेशक एवं राज्य सचूना अधिकारी
राष्ट्री य सूचना-विज्ञान तलेगंाना राज्य केें द्र
ए-ब्लॉक, बी.आर.के.आर. भवन, टैैंक बडं रोड
हैदराबाद, तलेगंाना – 500004
ईमले: sio-tg@nic.in, फ़़ोन: 040-23229474

प्रत्येक श्रेणी को स्वततं्र रूप से कॉन््फ़़िगर किया जा सकता है, 
जिससे प्रशासकोों को फ़़ॉर््म डिज़़ाइन, वर््क फ़़्ललो और अनुमोदनोों पर परू््ण 
नियंत्रण मिलता है।

साइबराबाद मेें मापनीय प्रभाव
अपनी शरुुआत के बाद से, पीएमएस ने साइबराबाद मेें सार््वजनिक 

आवदेनोों के प्रसंस्करण मेें एक मापनीय परिवर््तन लाया है:

•	 प्रसंस्करण समय मेें कमी: स्वचालित वर््क फ़़्ललो ने औसत 
अनुमोदन समय को कई दिनोों से घटाकर कुछ घंटोों तक कर दिया है

•	 पारदर््शशिता मेें वृद्धि: नागरिक ऑनलाइन आवेदनोों पर नज़र रख 
सकते हैैं, और अधिकारियोों को ऑडिट ट््र रेल्स और रीयल-टाइम डेटा 
दृश्यता का लाभ मिलता है

•	 नागरिकोों के लिए सुविधा: कागज़ रहित आवेदन, डिजिटल 
भुगतान और तत्काल अपडेट समय की बचत करते हैैं और भौतिक 
यात्राओ ंकी आवश्यकता को समाप्त करते हैैं

•	  प्रशासनिक चपलता: त्योहारोों या मैराथन जैसे प्रमुख आयोजनोों 
के दौरान, नए फ़़ॉर््म और वर््क फ़़्ललो तुरंत लागू किए जा सकते हैैं

•	 मापनीयता और अपनाना: इस प्रणाली की सफलता के कारण 
हैदराबाद और राचकोोंडा पुलिस आयुक्तालयोों ने इसे अपनाया, जिससे 
इसकी मापनीयता और प्रतिकृति मेें आसानी का प्रदर््शन हुआ

त्यौहारोों के मौसम के दौरान एक उल्लेखनीय उदाहरण देखन ेको 
मिला, जब हजारोों पंडाल और आयोजनोों की अनमुतियााँ सुचारू रूप से 
और समय पर संसाधित की गईं, जिससे पीक लोड के तहत प्रणाली की 
लचीलापन साबित हुआ।

निष्कर््ष
अनुमति प्रबधंन प्रणाली एक प्रशासनिक उन्नयन स ेकहीीं अधिक का 

प्रतिनिधित्व करती है —यह अनुकूली, बुद्धिमान और नागरिक-केें द्रित 
शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।

कॉन््फ़़िगरेबिलिटी, स्वचालन और पारदर््शशिता को मिलाकर, 
पीएमएस डेवलपर््स पर निर््भरता कम करता है, मनै्युअल त्रुटियोों को 
न्यूनतम करता है और निर््णय लनेे मेें तजे़़ी लाता है।

यह पुलिसिगं तक सीमित नहीीं है; इसका मॉड्यूलर डिज़़ाइन इसे 
सरकारी विभागोों मेें लागू करने योग्य बनाता है - नगर निगमोों स ेलकेर 
शिक्षा बोर्डडों और पर्यावरण एजेेंसियोों तक।

•	 भूमिका-आधारित पहँुच नियंत्रण: यह सुनिश्चित करता है कि 
उपयोगकर्ता —लिपिक कर््मचारियोों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियोों 
तक—केवल अपनी भूमिकाओ ंसे संबंधित जानकारी ही देखेें

•	 व्यापक ट््र रैकिग: आवेदक स्थिति अपडेट की निगरानी कर सकते 
हैैं, जबकि अधिकारी एकल इंटरफ़़े स के माध्यम से टिप्पणियोों, 
अनुलग्नकोों और नोटिस तक पहँुच सकते हैैं

•	 कॉन््फ़़िगर करने योग्य वर््क फ़़्ललो: समानाांतर प्रसंस्करण, 
पुनरावृत्त स्पष्टीकरण और प्रति-चरण कॉन््फ़़िगरेशन जैसे टिप्पणियााँ, 
डिजिटल हस्ताक्षर या भुगतान की अनुमति देता है

•	 दस्तावेज़ और फ़़ीडबैक प्रबंधन: सुरक्षित दस्तावेज़ अपलोड 
सक्षम करता है और निरंतर सुधार के लिए पोस्ट-इवेेंट फ़़ीडबैक कैप््चर 
करता है

•	 उन्नत विश्लेषण और रिपोर््ट: प्रक्रिया की बाधाओ ंकी पहचान करने 
और दक्षता मेें सुधार करने के लिए भूमिका-वार, समय-वार और फ़़ॉर््म-
वार विश्लेषण उत्पन्न करता है

•	 लीगेसी ऑनबोर््डििंग: ऑफ़लाइन सिस्टम के माध्यम से पहले 
जारी की गई अनुमतियोों के डिजिटलीकरण और नवीनीकरण का 
समर््थन व  डिजिटल परिवर््तन मेें समावेशिता सुनिश्चित करता है

शामिल अनुमतियााँ
PMS वर््तमान मेें 20 से ज़््यादा श्रेणियोों की अनुमतियोों का समर््थन 

करता है, जिनमेें शामिल हैैं:

•	 सार््वजनिक और निजी कार््यक्रम

•	 फ़़िल्म और विज्ञापन शूटिगं (सड़क और ऑफ-रोड)

•	 मैराथन, रैलियााँ और चैरिटी वॉक

•	 ब्लास््टििंग अनुमतियााँ और नवीनीकरण

•	 लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का उपयोग

•	 प्रतिष्ठान लाइसेेंस और नवीनीकरण

•	 कार््यक्रम रद्दीकरण, संशोधन और कार््यक्रम के बाद की प्रतिक्रिया

चित्र 10.1 : श्री अविनाश मोहंती, आईपीएस, आयुक्त एवं उच्च अधिकारियोों द्वारा साइबराबाद पुलिस अनुमति प्रबंधन प्रणाली का उदघ्ाटन किया गया 

चित्र 10.2 सिस्टम अवलोकन

आउटपुट बनाएँ
द�ावेज़ िडज़ाइन

द�ावेज़ िडज़ाइनर

द�ावेज़ टे�लेट
�ीकृत कर�

टे�लेट �का�शत कर�

अनुमोदन �ि�या के
�लए कायर्�वाह बनाएँ

िडज़ाइन वकर् �लो

वकर् �लो को मंज़ूर� द�

िकसी कायर्�म क�
अनुम�त के �लए आवेदन
प� बनाएँ

िडज़ाइन अनु�योग

मंज़ूर� देना

�का�शत करना

सुर�क्षत लॉगइन

�माणीकरण

ऑिडयो के साथ कै�चा
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

संपादित : मोहन दास विस्वम् 

साइबर सुरक्षा और डेटा का एकीकरण डी.पी.डी.पी 
अधिनियम, 2023 के तहत सुरक्षा

ज  ब किसी अस्पताल का डिजिटल सिस्टम रैैंसमवयेर 
हमले के कारण ठप हो जाता है या किसी नागरिक का 
आधार स ेजडु़़ा डेटा ऑनलाइन लीक हो जाता है, तो 

नकुसान केवल खोई हुई फ़़ाइलोों तक ही सीमित नहीीं रहता - यह 
जनता के विश्वास को भी कम करता है। ऐसी हर घटना हमेें याद 
दिलाती है कि गोपनीयता के बिना साइबर सरुक्षा अधरूी है, और 
साइबर सरुक्षा के बिना गोपनीयता असभंव है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सरंक्षण (डी.पी.डी.पी.) अधिनियम, 
2023 देश की डिजिटल शासन यात्रा मेें एक महत्वपरू््ण मोड़ है। 
पहली बार, नागरिकोों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर लाग ूकरने योग्य 
अधिकार प्राप्त हुए हैैं, और सगंठन इसकी सरुक्षा के लिए स्पष्ट 
दायित्ववों स ेबधं ेहैैं। फिर भी, कानून पारित करना केवल शरुुआत है। 
असली चनुौती इस अधिनियम के उद्देश्य को दैनिक शासन मेें लागू 
करने मेें है - यह सनुिश्चित करना कि व्यक्तिगत डेटा न केवल कानूनी 
रूप स ेससंाधित हो, बल्कि उल्लंघनोों, दरुुपयोग और लापरवाही से 
भी सरुक्षित रहे।

यहीीं पर साइबर सचूना सरुक्षा शासन अपरिहार््य हो जाता है। 
लोगोों, प्रक्रियाओ ंऔर तकनीक मेें सरंचित जवाबदेही का निर्माण 
करके, यह काननूी अनुपालन को परिचालन अनुशासन मेें बदल देता 
है। एक सवु्यवस्थित साइबर सरुक्षा ढााँचा यह सुनिश्चित करता है 
कि डेटा सरुक्षा किसी उल्लंघन की प्रतिक्रिया नहीीं, बल्कि प्रत्येक 
डिजिटल प्रणाली मेें अतंर््ननिहित एक ससं्कृ ति है।

सकं्षेप मेें, डी.पी.डी.पी. अधिनियम कानूनी आधार प्रदान करता 
है, लकेिन साइबर शासन इस े कार्यान्वित करने के लिए शक्ति 
और स्मृति प्रदान करता है। साथ मिलकर, य े दोनोों मिलकर एक 
गोपनीयता-प्रथम, साइबर-लचीले और नागरिक-विश्वास-सचंालित 
डिजिटल भारत की नीींव रखत ेहैैं।

डेटा की सरुक्षा के लिए “उचित सरुक्षा उपाय” अपनाए। लकेिन 

सरकारी प्रणालियोों, स्टार््ट-अप्स और सार््वजनिक प्लेटफार्ममों के 

जटिल डिजिटल पारिस्थितिकी ततं्र मेें, वास्तव मेें किस ेउचित माना 

जाता है? अकेल ेतकनीक इस प्रश्न का उत्तर नहीीं दे सकती। इसके 

लिए सरंचना, जवाबदेही और दरूदर््शशिता की आवश्यकता होती है - 

जो साइबर सूचना सरुक्षा शासन का मूल सार है।

साइबर शासन एक ऐसा ढााँचा प्रदान करता है जो अनुपालन 

को ससंुगतता मेें बदल देता है। यह सनुिश्चित करता है कि व्यक्तिगत 

डेटा की सरुक्षा व्यक्तिगत निर््णय या बाद मेें विचार करने पर न छोड़़ी 

जाए, बल्कि संस्थान की योजना का हिस्सा बन जाए। खतरोों पर 

प्रतिक्रिया करन ेके बजाय, शासन जााँच और सतंलुन की एक सक्रिय 

प्रणाली बनाता है जो सरुक्षा स्थिति की निरंतर निगरानी, ​​मलू्ययांकन 

और सधुार करती है।

अपन े मूल मेें, साइबर गवर्ननेंस कानून और प्रौद्योगिकी को 

अनशुासन के माध्यम स ेजोड़ता है। यह साइबर सरुक्षा नियतं्रणोों को 

डी.पी.डी.पी. के गोपनीयता सिद्धधांतोों के साथ सरेंखित करता है डेटा 

न्यूनीकरण और उद्देश्य सीमा स ेलकेर उल्लंघन सचूना और सहमति 

प्रबधंन तक। परिणामस्वरूप एक ऐसा पारिस्थितिकी ततं्र बनता है 

जहााँ प्रत्येक विभाग, विक्रे ता और डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म एक एकीकृत 

जवाबदेही मॉडल के तहत काम करता है।

साइबर सचूना सरुक्षा गवर्ननेंस के प्रमुख आयामोों मेें शामिल हैैं:

•	 प्रणालीगत अनुशासन: स्पष्ट नीतियााँ, परिभाषित भूमिकाएँ और 

प्रलेखित प्रक्रियाएँ स्थापित करना ताकि तदर््थ या प्रतिक्रियात्मक 

सुरक्षा प्रथाओ ंका स्थान लिया जा सके

•	 जोखिम प्राथमिकता: वर्गीकरण और स्तरित सुरक्षा के माध्यम 

से संवेदनशील डेटा श्रेणियोों - जैसे स्वास्थ्य, वित्तीय, या बायोमेट््ररिक 

जानकारी - की सुरक्षा पहले करना

•	 निरंतर सतर््क ता: यह स्वीकार करना कि उल्लंघन अपरिहार््य 

हैैं, लेकिन जब पता लगाने, प्रतिक्रिया और रिपोर््टििंग प्रणालियोों का 

सुशासन हो, तो क्षति को रोका जा सकता है

•	 एकीकृत अनुपालन: साइबर सुरक्षा उपायोों को सीधे डी.पी.

डी.पी. दायित्ववों मेें शामिल करना जैसे सूचित सहमति सुनिश्चित 

करना, डेटा संग्रह को न्यूनतम करना, और समय पर उल्लंघन का 

खुलासा करना

सकं्षेप मेें, साइबर गवर्ननेंस डी.पी.डी.पी. अनपुालन के लिए एक 

सचंालन प्रणाली प्रदान करता है। यह संस्थानोों को ज़़िम्मेदारी 

स े कार््य करने, त्वरित प्रतिक्रिया देन े और आत्मविश्वास स े उबरने 

की क्षमता प्रदान करता है - जिसस े“उचित सरुक्षा” का सिद्धधांत 

मापनीय, लखेापरीक्षित और स्थायी विश्वास मेें बदल जाता है।

शासन मेें साइबर सुरक्षा व 
गोपनीयता

डी.पी.डी.पी. के बाद साइबर गवर्ननेंस 
क्ययों मायने रखता है?

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सरंक्षण (डी.पी.डी.पी.) अधिनियम, 
2023 प्रत्येक सगंठन के लिए अनिवार््य करता है कि वह व्यक्तिगत 

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.

पी.डी.पी.) अधिनियम, 2023 नागरिकोों 

के व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार स्थापित 

करता है और संगठनोों को इसकी 

सरुक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता 

है। हालााँकि, वास्तविक अनपुालन के 

लिए साइबर सूचना सुरक्षा शासन 

की आवश्यकता होती है - एक ऐसा 

ढााँचा जो सभी प्रणालियोों, लोगोों और 

प्रक्रियाओ ं मेें जवाबदेही, सतर््क ता 

और अनशुासन को समाहित करता 

है। गोपनीयता और साइबर सुरक्षा 

को एक शासन मॉडल के अंतर््गत 

एकीकृत करके, संगठन प्रतिक्रियाशील 

अनपुालन से सक्रिय विश्वास निर्माण की 

ओर बढ़ सकत ेहैैं। क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल, 

एकीकृत निगरानी और जवाबदेही की 

ससं्कृ ति इस अधिनियम को लागू करने 

के लिए आवश्यक हैैं। अंततः, साइबर 

शासन डेटा सुरक्षा को एक कानूनी 

आवश्यकता से डिजिटल जिम्मेदारी, 

लचीलेपन और नागरिक विश्वास की 

ससं्कृ ति मेें बदल देता है।

मनोज के. कुलश्रेष्ठ 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
mkk@nic.in

सी. जे. एन्टनी 
उप महानिदेशक व एचओजी
antony@nic.in
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

मामला शासन पाठ डी.पी.डी.पी. प्रासंगिकता / मुख्य बातेें

एम्स रैनसमवेयर हमला 
(2022)

कमजोर पैचिगं और विलंबित प्रतिक्रिया 
ने अस्पताल प्रणालियोों को पंगु बना 
दिया।

डीपीबी को उल्लंघन की अनिवार््य रिपोर््टििंग; नेटवर््क  
विभाजन, ऑफलाइन बैकअप और घटना प्रशासन की 
आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

कोविन डेटा एक्सपोज़र 
(2021-22)

अपर्याप्त एपीआई प्रशासन के कारण 
अनाधिकृत डेटा तक पहंुच संभव हुई।

अनधिकृत प्रकटीकरण से प्रत्ययी कर््तव्य का उल्लंघन होता 
है; मजबूत एपीआई सुरक्षा और तृतीय-पक्ष ऑडिट पर जोर 
दिया जाता है।

डिजिलॉकर प्लेटफॉर््म
एन्क्रिप्शन, न्यूनतम डेटा संग्रहण, तथा 
नागरिक-नियंत्रित साझाकरण, डिजाइन 
द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित करते हैैं।

डी.पी.डी.पी. सिद्धधांतोों का आदर््श उदाहरण - सहमति, उद्देश्य 
सीमा, और कार््रवाई मेें डेटा न्यूनतमीकरण।

मेटा जी.डी.पी.आर. 
जुर्माना (2023)

डेटा स्थानाांतरण मेें सीमा पार सुरक्षा 
उपायोों का अभाव।

भारतीय संस्थाओ ंको इसी प्रकार के दंड से बचने के लिए 
डी.पी.डी.पी. के अंतर््गत वैध हस्ततांतरण नियंत्रण लागू करना 
होगा।

वास्तविक जीवन के उदाहरण
काननू इरादे ज़़ाहिर करते हैैं; शासन क्रियान्वयन की परीक्षा लतेा 

है। विभिन्न क्षेत्ररों मेें, कई वास्तविक घटनाओ ंन ेदिखाया है कि जब 
साइबर सरुक्षा और गोपनीयता ढााँच ेअलग-अलग काम करत ेहैैं, 
तो प्रणालियााँ कितनी नाज़़ुक हो जाती हैैं - और जब शासन उन्हहें एक 
साथ बााँधता है, तो व ेकितनी लचीली होती हैैं।

2022 मेें हुए एम्स रैैंसमवेयर हमल ेको ही लीजिए। एक जटिल 
घसुपठै न ेअस्पताल के सर््वरोों को हफ़्तों तक ठप कर दिया, जिससे 
लाखोों मरीज़ों के रिकॉर््ड की गोपनीयता को ख़तरा पदैा हो गया। 
पचै प्रबधंन, नटेवर््क  विभाजन और समय पर प्रतिक्रिया के अभाव ने 
सकंट को और बढ़़ा दिया। डी.पी.डी.पी. व्यवस्था के तहत, ऐसी घटना 
स े डेटा सरंक्षण बोर््ड और प्रभावित नागरिकोों, दोनोों को अनिवार््य 
उल्लंघन सचूनाएँ मिल जातीीं - एक ऐसा परिदृश्य जो संरचित घटना 
शासन, ऑफ़लाइन बकैअप और परिभाषित एस्के लशेन चनैलोों की 
तत्काल आवश्यकता को रेखाांकित करता है।

इसी तरह, कोविन डेटा एक्सपोज़र (2021-22) न े कमज़़ोर 
एपीआई शासन के ख़तरोों को उजागर किया। नाम, सपंर््क  नबंर और 
टीकाकरण की स्थिति जसै ेव्यक्तिगत विवरण अनधिकृत इंटरफेस 
के माध्यम स ेसलुभ थ।े सबक स्पष्ट है: एपीआई सरुक्षा और ततृीय-
पक्ष निगरानी को मखु्य प्रशासनिक कार््यप्रणालियााँ बनना चाहिए, 
न कि तकनीकी बाद की सोच। डी.पी.डी.पी. के तहत, व्यक्तिगत 
डेटा का अनधिकृत प्रकटीकरण प्रत्ययी कर््तव्य का उल्लंघन होगा, 
जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही और निवारण के दाव े सामने 
आएंगे।

इसके विपरीत, डिजिलॉकर डिज़़ाइन द्वारा शासन का एक 
सकारात्मक उदाहरण है। सगं्रहीत दस्तावजे़ों को एन्क्रिप्ट करके, 
डेटा सगं्रह को न्यूनतम करके, और नागरिकोों को साझाकरण को 
नियतं्रित करन ेका अधिकार देकर, इसन ेपहले ही कई डी.पी.डी.पी. 
सिद्धधांतोों को क्रियान्वित कर दिया है - जिनमेें उद्देश्य सीमा, डेटा 
न्यूनतमीकरण और उपयोगकर्ता सहमति शामिल हैैं। यह साबित 
करता है कि गोपनीयता-प्रथम सरंचना तब प्राप्त की जा सकती है 
जब शासन डिज़़ाइन का नतेतृ्व करता है, न कि जब वह विनियमन 
का अनसुरण करता है।

वशै्विक अनुभव भी मलू्यवान सकेंत प्रदान करत ेहैैं।2023 मेें, 
मटेा पर जीडीपीआर के तहत €1.2 बिलियन का जरु्माना लगाया गया 
था, क्ययोंकि उसन ेउपयोगकर्ता डेटा को पर्याप्त सरुक्षा उपायोों के बिना 
सयंकु्त राज्य अमरेिका मेें स्थानाांतरित कर दिया था। यह मामला एक 
स्पष्ट अनुस्मारक है कि सीमा पार डेटा प्रशासन एक प्रक्रियात्मक 
औपचारिकता नहीीं है - यह विश्वास की आधारशिला है। वशै्विक स्तर 
पर विस्तार कर रहे भारतीय सगंठनोों के लिए, डी.पी.डी.पी. के सीमा 
पार स्थानाांतरण प्रावधानोों का अनुपालन इसी तरह की कठोरता की 
माांग करेगा।

य ेसभी उदाहरण एक सिद्धधांत पर केें द्रित हैैं: साइबर प्रशासन 
अनपुालन को ससं्कृ ति मेें बदल देता है। जहााँ प्रशासन कमजोर था, 
उल्लंघन सकंट मेें बदल गए; जहााँ प्रशासन मजबतू था, विश्वास 
स्वाभाविक हो गया।

क्षेत्र-विशिष्ट शासन साइबर और डेटा 
सुरक्षा के लिए मॉडल

कोई भी दो क्षेत्र एक जसै ेजोखिमोों का सामना नहीीं करत।े मरीज़ों 
के रिकॉर््ड के प्रति अस्पताल की ज़़िम्मेदारी, वित्तीय लेनदेन को 

विश्वास संरचना को अपनाना, बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू करना 
और समय-समय पर तनाव परीक्षण करना। 2018 मेें कॉसमॉस बैैंक 
साइबर डकैती न ेउजागर किया कि कैस ेअनियंत्रित एंडपॉइंट और 
कमज़़ोर विक्रे ता निगरानी अच्छी तरह से विनियमित ससं्थाओ ंको 
भी खतरे मेें डाल सकती है।

दरूसचंार और डिजिटल सचंार मेें, ध्यान डेटा न्यूनीकरण और 
विक्रे ता शासन पर केें द्रित होना चाहिए। दरूसचंार ऑपरेटर भारी मात्रा 
मेें व्यक्तिगत डेटा सभंालत ेहैैं - कॉल लॉग स ेलकेर जियोलोकेशन 
ट््ररे ल्स तक - जिसस े वैध इंटरसपे्शन नीतियााँ और सीमा-पार डेटा 
सरुक्षा उपाय अपरिहार््य हो जाते हैैं। वोडाफ़़ोन यूके के जीडीपीआर 
जरु्मान े जसै े अतंर्राष्ट्री य मामले, कमज़़ोर आतंरिक नियतं्रण और 
अपर्याप्त पारदर््शशिता के जोखिमोों को दर्शात ेहैैं।

सार््वजनिक क्षेत्र और ई-गवर्ननेंस प्लेटफ़़ॉर््म नागरिक विश्वास 
के केें द्र मेें हैैं। आधार, कोविन और डिजिलॉकर जसै ेप्लेटफ़़ॉर््म बड़़े 
पैमान ेकी डेटा प्रणालियोों की कमज़़ोरियोों और मज़बूतियोों, दोनोों को 

सरुक्षित रखन ेके बैैंक के दायित्व या ग्राहक की पहचान की सरुक्षा 
के दरूसचंार ऑपरेटर के कर््तव्य स ेमौलिक रूप स ेभिन्न होती है। 
डी.पी.डी.पी. अधिनियम सदंर््भ-विशिष्ट सुरक्षा उपायोों की मााँग करके 
इस विविधता को स्वीकार करता है - एक सिद्धधांत जो साइबर शासन 
के मलू मेें है।

स्वास्थ्य सवेा क्षेत्र मेें, रैैंसमवेयर और पहचान की चोरी सबसे 
बड़़े खतरे बन े हुए हैैं। अस्पतालोों और टेलीमेडिसिन प्रदाताओ ंको 
स्वास्थ्य संबधंी जानकारी को सवेंदनशील व्यक्तिगत डेटा के रूप मेें 
वर्गीकृत करना होगा, मरीजोों के रिकॉर््ड को एन्क्रिप्ट करना होगा, और 
नियमित रूप से गोपनीयता प्रभाव आकलन (पीआईए) करना होगा। 
एम्स की घटना न े दिखाया कि नटेवर््क  विभाजन और अनशुासित 
पचैिगं के बिना, महत्वपूर््ण सार््वजनिक संस्थानोों को भी लबं ेसमय 
तक व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

वित्तीय क्षेत्र आरबीआई और अब डी.पी.डी.पी. की दोहरी 
नियामक निगरानी मेें काम करता है। यहााँ, शासन का अर््थ है शनू्य 

तालिका 11.1 वास्तविक जीवन के उदाहरण

साइबर सुरक्षा + गोपनीयता = िड�जटल �व�ास

िड�जटल
�व�ास

डेटा
सुरक्षा

सुरक्षा
�नयं�ण

साइबर
सुरक्षा गोपनीयता
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सेक्टर प्रमुख जोखिम शासन प्राथमिकता उदाहरण/पाठ

स्वास्थ्य देखभाल रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, 
अनधिकृत अनुसंधान उपयोग

स्वास्थ्य डेटा को एन्क्रिप्ट करेें, पहंुच को प्रतिबंधित करेें, 
संवेदनशील के रूप मेें वर्गीकृत करेें, गोपनीयता प्रभाव 
आकलन करेें

एम्स रैनसमवेयर हमला - खंडित नेटवर््क  और समय पर 
प्रतिक्रिया की आवश्यकता

वित्तीय सेवाएं धोखाधड़़ी, फ़़िशिगं, अंदरूनी 
दरुुपयोग

शून्य विश्वास संरचना अपनाएं, बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू 
करेें, आरबीआई और डी.पी.डी.पी. मानदंडोों के साथ संरेखित करेें

कॉसमॉस बैैंक डकैती - एंडपॉइंट निगरानी और मजबूत विक्रे ता 
निरीक्षण आवश्यक

दरूसंचार और डिजिटल 
संचार सिम स्वैप, डेटा दरुुपयोग, निगरानी विक्रे ता प्रशासन को मजबूत करेें, डेटा न्यूनीकरण लागू करेें, वैध 

अवरोधन अनुपालन सुनिश्चित करेें
वोडाफोन यूके जीडीपीआर जुर्माना - पारदर्शी ग्राहक डेटा के 
लिए शासन

ई-गवर्ननेंस / सार््वजनिक 
क्षेत्र

एपीआई लीक, बड़़े पैमाने पर डेटा 
एक्सपोज़र

डिज़़ाइन द्वारा गोपनीयता को एकीकृत करेें, निगरानी को 
केें द्रीकृत करेें, सीईआरटी-इन रिपोर््टििंग सुनिश्चित करेें

कोविन एक्सपोजर बनाम डिजिलॉकर का एन्क्रिप्शन - शासन 
परिपक्वता के विपरीत परिणाम

शिक्षा बाल डेटा शोषण, प्रोफाइलिगं, 
पहचान की चोरी

सुरक्षित शिक्षण प्लेटफ़़ॉर््म, नाबालिगोों के लिए माता-पिता की 
सहमति, सख्त एडटेक विक्रे ता ऑडिट

एडमोडो उल्लंघन - सुरक्षा की आवश्यकता दीक्षा और स्वयम् 
उपयोगकर्ता डेटा

महत्वपूर््ण बुनियादी ढाांचा रैनसमवेयर, तोड़फोड़, राष्ट्री य 
व्यवधान

आईटी/ओटी नेटवर््क  को अलग करेें, एनसीआईआईपीसी 
फ्रे मवर््क  अपनाएँ, रेड-टीम अभ्यास चलाएँ

औपनिवेशिक पाइपलाइन हमला - भारत के स्मार््ट ग्रिड 
लचीलेपन का मुख्य उदाहरण

एआई और उभरती हुई 
तकनीक स्टार््टअप्स

पुनः पहचान, पूर्वाग्रह, बिना सहमति 
के डेटा का उपयोग

गोपनीयता-संरक्षण एआई को लागू करेें, सहमति प्राप्त डेटासेट 
सुनिश्चित करेें, ऑडिट ट््ररे ल्स बनाए रखेें

एआई मॉडल के दरुुपयोग के मामले - डी.पी.डी.पी. के साथ 
संरेखित नैतिक एआई प्रशासन की आवश्यकता

प्रदर््शशित करते हैैं। डिज़़ाइन द्वारा गोपनीयता को एकीकृत करना, 
सर््ट-इन रिपोर््टििंग सनुिश्चित करना और केें द्रीकृत शासन बोर््ड बनाना 
अब सभी सरकारी डेटा प्रणालियोों के लिए अनिवार््य है।

शिक्षा के क्षेत्र मेें, छात्ररों के डेटा की सरुक्षा विशषेकर नाबालिगोों 
के  लिए अभिभावकोों की सहमति के ढााँच,े सरुक्षित शिक्षण प्रबधंन 
प्रणालियोों (एलएमएस) और एडटेक सहयोगोों मेें विक्रे ताओ ंकी कड़़ी 
निगरानी की आवश्यकता होती है। एडमोडो उल्लंघन, जिसने लाखोों 
छात्ररों के रिकॉर््ड उजागर किए, इस बात पर प्रकाश डालता है कि 
भारत के दीक्षा और स्वय ंप्लेटफ़़ॉर््म को मज़बतू शासन स्तर क्ययों 
विकसित करन ेचाहिए।

महत्वपरू््ण बनुियादी ढााँच े के लिए, जोखिम अस्तित्वगत हैैं। 
पावर ग्रिड, परिवहन नटेवर््क  और स्मार््ट सिटी सिस्टम आईटी और 
परिचालन तकनीक (ओटी) के मिश्रण पर निर््भर करत े हैैं। यहााँ 
शासन का अर््थ है सख्त नटेवर््क  पथृक्करण, वास्तविक समय 
निगरानी, ​​और एन.सी.आई.आई.पी.सी. ढााँचोों के अनरुूप रेड-टीम 
अभ्यास। अमरेिका मेें कोलोनियल पाइपलाइन हमला एक चतेावनी 
के रूप मेें कार््य करता है: एक भी उल्लंघन परूी राष्ट्री य आपरू््तति 
श््रृृंखला को बाधित कर सकता है।

अतंतः, एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी स्टार््टअप नए शासन 
के आयाम प्रस्तुत करत े हैैं। प्रशिक्षण डेटासटे, व्यवहार विश्लेषण 
और जनरेटिव मॉडल नई गोपनीयता चनुौतियााँ खड़़ी करत ेहैैं - पुनः-
पहचान जोखिमोों स े लकेर एल्गोरिथम संबधंी परू्वाग्रह तक। इन 
ससं्थाओ ंके लिए डी.पी.डी.पी अनुपालन गोपनीयता-संरक्षण एआई 
तकनीकोों, पारदर्शी मॉडल शासन और प्रशिक्षण प्रणालियोों मेें डेटा के 

उपयोग के लिए स्पष्ट सहमति पर निर््भर करेगा।

सभी क्षेत्ररों मेें, एक सच्चाई कायम है: शासन को अनुकूलित होना 
चाहिए, लेकिन जवाबदेही पूर््ण बनी रहती है।

एक गोपनीयता-जागरूक शासन मॉडल न केवल प्रणालियोों की 
रक्षा करता है - यह नागरिकोों और उनकी सवेा करने वाली ससं्थाओ ं
के बीच सामाजिक अनुबधं को भी मजबतू करता है।

डी.पी.डी.पी. के बाद के युग मेें प्रमुख 
शासन क्षेत्र

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सरंक्षण (डी.पी.डी.पी.) अधिनियम, 
2023 केवल एक कानून नहीीं है - यह एक परिवर््तनकारी मील 
का पत्थर है जो हमारे देश मेें सगंठनोों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के 
सचंालन, प्रससं्करण और सरुक्षा के तरीके को नया रूप देता है। 
यह अनुपालन-आधारित डेटा प्रबधंन स ेजवाबदेही-सचंालित शासन 
की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जहााँ नागरिकोों के 
डेटा की सरुक्षा एक रणनीतिक आवश्यकता और नतैिक दायित्व 
दोनोों बन जाती है।

इस नए यगु मेें, साइबर सरुक्षा को अब केवल तकनीकी 
या आईटी चितंा के रूप मेें नहीीं देखा जाता। यह एक प्राथमिक  
प्राथमिकता बन गई है, जिसके लिए अनपुालन टीमोों, वरिष्ठ प्रबधंन 
और व्यावसायिक नतेतृ्व की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यह 
अधिनियम संगठनोों को ऐसी संरचनाएँ बनान ेके लिए बाध्य करता 
है जो कानूनी जागरूकता, तकनीकी लचीलापन और सगंठनात्मक 
ससं्कृ ति का मिश्रण होों।

इस बदलाव को क्रियान्वित करन ेके लिए, आधनुिक शासन को 
छह परस्पर जडु़़े क्षेत्ररों पर ध्यान केें द्रित करना होगा।

य े सभी मिलकर एक गोपनीयता-प्रथम और साइबर-सुरक्षित  
सगंठन की नीींव रखत ेहैैं, जो डेटा को एक वस्तु के रूप मेें नहीीं, 
बल्कि एक साझा राष्ट्री य सपंत्ति के रूप मेें देखता है जिसकी 
देखभाल उस ेसौौंपी जाती है।

एकीकृत शासन ढााँचे
ऐसी दनुिया मेें जहााँ डेटा निर्बाध रूप स े सिस्टम, विक्रे ताओ ं

और सीमाओ ंके बीच प्रवाहित होता है, खंडित नियतं्रण अब काम 
नहीीं करत।े सगंठनोों को एक एकल, एकीकृत शासन ढााँच े की 
आवश्यकता है जो गोपनीयता और साइबर सरुक्षा को एक मॉडल 
के अतंर््गत एकीकृत करे।

डेटा परिसंपत्तियोों का मानचित्रण, स्वामित्व का निर्धारण, और 
विभागोों मेें नीतियोों का सरेंखण, सी.आई.एस.ओ. और डी.पी.ओ. 
के बीच साझा जवाबदेही सनुिश्चित करता है। एकीकृत एन्क्रिप्शन 
मानक, केें द्रीकृत निगरानी, ​​और एकीकृत रिपोर््टििंग, अलग-थलग 
प्रथाओ ं का स्थान लते े हैैं, जिसस े सगंठनोों को अनपुालन से 
वास्तविक डेटा प्रबधंन की ओर बढ़न ेमेें मदद मिलती है।

उल्लंघन प्रतिक्रिया और रिपोर््टििंग
डी.पी.डी.पी. अधिनियम और सीईआरटी-इन के निर्देशोों के तहत, 

उल्लंघनोों की तरंुत सूचना दी जानी चाहिए - नियामकोों और प्रभावित 
नागरिकोों दोनोों को। एक मज़बतू उल्लंघन प्रतिक्रिया प्रणाली के 
लिए स्पष्ट कार््यवाही पथ, फोरेेंसिक तत्परता और पारदर्शी सचंार 
की आवश्यकता होती है।

तालिका 11.2 साइबर और डेटा सुरक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट शासन मॉडल
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

सी.ज.े एन्टनी
उप महानिदेशक एव ंमुख्य कार््यकारी अधिकारी
साइबर एव ंसचूना सरुक्षा प्रशासन प्रभाग
एनआईसी मखु्यालय, ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
ईमले: antony@nic.in, फ़़ोन: 011-24305740

घटना प्रतिक्रिया को गोपनीयता दायित्ववों के साथ एकीकृत करने 
स ेखतरोों का पता लगान ेऔर उन्हहें नियतं्रित करने मेें मदद मिलती है, 
साथ ही जनता का विश्वास भी बना रहता है। एक डिजिटल लोकततं्र 
मेें, कोई सगंठन उल्लंघन पर कितनी तजे़़ी और कितनी ईमानदारी से 
प्रतिक्रिया देता है, यह उसकी विश्वसनीयता को परिभाषित करता है।

विक्रे ता और तृतीय-पक्ष निरीक्षण
अधिकाांश आधनुिक उल्लंघन विक्रे ताओ ंया आपरू््तति श््रृृंखलाओ ं

के माध्यम स ेहोत ेहैैं। डी.पी.डी.पी. अधिनियम डेटा प्रभावित नागरिकोों  
को अपन ेभागीदारोों की चकूोों के लिए ज़़िम्मेदार ठहराता है, जिससे 
विक्रे ता प्रशासन एक अनिवार््य प्राथमिकता बन जाता है।

सशक्त निरीक्षण मेें ऑनबोर््डििंग स ेपहल ेउचित परिश्रम, अनबुधंोों 
मेें अनपुालन संबधंी प्रावधानोों को शामिल करना, नियमित ऑडिट 
करना और विक्रे ताओ ं की निरंतर निगरानी करना शामिल है। 
विक्रे ताओ ंको जोखिम कारकोों के बजाय विश्वास भागीदार बनाना 
ससं्थागत लचीलेपन को मज़बतू करता है।

डेटा जीवनचक्र शासन
डेटा सरुक्षा केवल सगं्रहण तक ही सीमित नहीीं है, इसे संपरू््ण 

जीवनचक्र मेें, निर्माण स े लेकर विलोपन तक, विस्तारित होना 
चाहिए। स्पष्ट अवधारण कार््यक्रम, उपयोग के दौरान एन्क्रिप्शन, और 
समाप्ति के बाद स्वचालित विलोपन, डेटा न्यूनीकरण के सिद्धधांत 
को जीवतं बनात ेहैैं।

ऐसा जीवनचक्र शासन यह सनुिश्चित करता है कि सगंठन 
केवल वही रखेें जिसकी उन्हहें आवश्यकता है, केवल वही ससंाधित 
करेें जो वधै है, और डेटा का जिम्मेदारी स ेनिपटान करेें -  नीति को 
दैनिक अनशुासन मेें परिवर््ततित करना।

सिसो सहयोग
डी.पी.डी.पी. के बाद का यगु साइबर सरुक्षा और गोपनीयता 

कार्ययों के बीच घनिष्ठ सहयोग की मााँग करता है। सिसो यह सनुिश्चित 
करता है कि डेटा की सरुक्षा कैस ेकी जाए; डीपीओ यह निर्धारित 
करता है कि इस ेक्ययों और कितन ेसमय के लिए एकत्र किया जाए।

सयंकु्त समीक्षा, साझा ऑडिट और समन्वित जोखिम आकलन 
सरुक्षा और अनुपालन लक्ष््यों को एकीकृत करन ेमेें मदद करत ेहैैं। ये 
सभी मिलकर एक सुसगंत जवाबदेही ढााँचा बनाते हैैं जो सरुक्षा और 
उद्देश्य के बीच सतुंलन बनाता है।

जवाबदेही की संस्कृति
प्रौद्योगिकी प्रणालियोों को सरुक्षित कर सकती है, लकेिन केवल 

ससं्कृ ति ही संगठनोों को सुरक्षित करती है। नियमित जागरूकता 
सत्र, फ़़िशिगं अभ्यास और पासवर््ड स्वच्छता अभियान कर््मचारियोों 
को अग्रिम पकं्ति के रक्षक बनात ेहैैं।

जब हर टीम - विक्रे ताओ ंस ेलकेर नागरिकोों स ेजडु़़ी इकाइयोों 
तक - डेटा को एक साझा ज़़िम्मेदारी मानती है, तो शासन अनपुालन 
स ेससं्कृ ति की ओर विकसित होता है।

सकं्षेप मेें, य ेछह स्तंभ विश्वसनीय डिजिटल शासन की नीींव रखते 
हैैं। य े हमेें याद दिलात े हैैं कि डेटा सरुक्षा एक बार का अनपुालन 
कार््य नहीीं है, बल्कि एक जीवतं अभ्यास है - जो गोपनीयता को एक 
कानूनी अनिवार््यता स ेएक राष्ट्री य मलू्य मेें बदल देता है और एक 
लचीले और विश्वसनीय डिजिटल भारत का आधार बनता है।

चुनौतियााँ
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सरंक्षण (डी.पी.डी.पी.) अधिनियम, 

2023 को नीति स ेव्यवहार मेें लागू करना नए नियमोों का मसौदा 
तयैार करन े स े कम और ससं्थाओ ं के व्यवहार को बदलन े से 
ज़््यादा है। हालााँकि यह कानून दिशा प्रदान करता है, लकेिन इसके 
कार्यान्वयन मेें कई परिचालनात्मक और साांस्कृ तिक बाधाएँ हैैं 
जिनका समाधान साइबर शासन को सही मायने मेें स्थापित करने 
के लिए किया जाना चाहिए।

“उचित सुरक्षा उपायोों” की परिभाषा
“उचित सरुक्षा उपायोों” के लिए अधिनियम की आवश्यकता 

लचीलापन प्रदान करती है, लकेिन साथ ही अस्पष्टता भी। ठोस 
मानदंडोों के बिना, व्याख्याएँ काफ़़ी भिन्न हो सकती हैैं - कुछ सगंठन 
सरुक्षा मेें कम निवेश कर सकत े हैैं, जबकि अन्य अनावश्यक 
नियतं्रणोों पर ज़््यादा खर््च कर सकत ेहैैं।

एकरूपता लान ेके लिए, सगंठनोों को अपने शासन को वैश्विक 
मानकोों जसै े आईएसओ 27001 (सचूना सरुक्षा), आईएसओ 
27701 (गोपनीयता सचूना प्रबधंन), या एन.आई.एस.टी. साइबर 
सरुक्षा ढााँच े पर आधारित करना चाहिए। सी.ई.आर.टी.-इन के 
निर्देशोों के साथ सरेंखित होन े पर, य े मानक “उचित” को मापने 
योग्य, लखेापरीक्षा योग्य और लागू करने योग्य सरुक्षा उपायोों मेें 
बदल देत ेहैैं।

लागत और अनुपालन मेें संतुलन
छोटे सगंठनोों के लिए, अनुपालन एक महंगा प्रस्ताव लग 

सकता है। एन्क्रिप्शन सिस्टम लागू करना, ऑडिट करना, या डेटा 
अधिकारियोों की नियकु्ति करना वास्तविक वित्तीय और मानवीय 
लागतोों स ेजुड़़ा होता है।

एक चरणबद्ध अनुपालन मॉडल एक व्यावहारिक मार््ग प्रदान 
करता है - उच्च-जोखिम वाले डेटा और महत्वपूर््ण कार्ययों को 
प्राथमिकता देना। सरकार साझा सरुक्षा ढााँच,े अनपुालन टूलकिट 
और क्षमता-निर्माण कार््यक्रमोों के माध्यम स ेएक महत्वपूर््ण भूमिका 
निभा सकती है जो गोपनीयता सरुक्षा को सभी संगठनोों के लिए 
समावेशी और साध्य बनात ेहैैं, न कि केवल अच्छी तरह स ेससंाधन 
सपंन्न सगंठनोों के लिए।

कौशल अंतर को पाटना
भारत के डेटा गवर्ननेंस इकोसिस्टम मेें दोहरी कमी है - साइबर 

सरुक्षा विशषेज्ञञों की जो काननू को समझत ेहैैं और वकीलोों की जो 
तकनीक को समझते हैैं। यह कौशल अतंर विभिन्न क्षेत्ररों मेें निरंतर 
अनपुालन परिपक्वता मेें बाधा डालता है।

इसस े निपटन े के लिए, एनआईसी, एम.ई.आई.टी.वाई. और 
एन.सी.आई.आई.पी.सी. को क्षमता निर्माण मेें निरंतर प्रयासोों का 
नतेतृ्व करना चाहिए और सिसो, डीपीओ और सरकारी अधिकारियोों 
के लिए विशषे प्रशिक्षण मॉड्यूल तयैार करने चाहिए। विश्वविद्यालयोों 
और प्रमाणन निकायोों के साथ सार््वजनिक-निजी भागीदारी, उद्योगोों 
मेें डी.पी.डी.पी. अधिनियम को लागू करने मेें सक्षम कुशल पेशवेरोों 
की एक स्थिर पाइपलाइन सनुिश्चित कर सकती है।

नियामक ओवरलैप का प्रबंधन
कई क्षेत्र पहले से ही कई डेटा सरुक्षा व्यवस्थाओ ंका अनुपालन 

करत े हैैं - आईटी अधिनियम और सीईआरटी-इन के निर्देशोों से 
लकेर आरबीआई, आई.आर.डी.ए.आई. और सबेी के दिशानिर्देशोों 
तक। डी.पी.डी.पी. को जोड़न े से नियामक भ्रम या “अनपुालन 
थकान” पदैा होन ेका खतरा है।

इसका समाधान सामंजस्यपूर््ण शासन ढाांच ेमेें निहित है जो इन 

सभी दायित्ववों को प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक के रूप मेें मानत ेहैैं। 
ओवरलैप का मानचित्रण करके, सगंठन रिपोर््टििंग को सवु्यवस्थित 
कर सकत ेहैैं, ऑडिट को एकीकृत कर सकत ेहैैं, और एक एकल 
जवाबदेही सरंचना स्थापित कर सकत े हैैं जो सभी नियामक 
अपेक्षाओ ंको ससुगंत रूप स ेसंरेखित करती है।

प्रारंभिक प्रवर््तन का मार््गदर््शन
डी.पी.डी.पी. का कार्यान्वयन तब विकसित होगा जब डेटा 

सरंक्षण बोर््ड अपन ेपहले निर््णय जारी करेगा। तब तक, अनुपालन 
अपेक्षाएँ अस्थिर बनी रह सकती हैैं।

सबस े अच्छी रणनीति सक्रिय दस्तावेज़़ीकरण है  - शासन 
सबंधंी कार््रवाइयोों, जोखिम आकलन और उल्लंघन प्रतिक्रियाओ ं
का रिकॉर््ड रखना – ताकि नियामक अनिश्चितता के बीच भी उचित 
परिश्रम प्रदर््शशित किया जा सके।

डी.पी.डी.पी. के बाद साइबर शासन एक यात्रा है, कोई चकेलिस्ट 
नहीीं। चनुौतियााँ वास्तविक हैैं, लेकिन हर एक-एक अवसर प्रदान 
करती है - स्पष्ट मानक निर्धारित करने, ससं्थागत क्षमता को मज़बतू 
करन ेऔर डिजिटल प्रणालियोों मेें जवाबदेही को गहराई स ेसमाहित 
करन े का। कानून अधिदेश को परिभाषित करता है; शासन उसे 
जीवन देता है।

अग्रिम दिशा
डिजिटल पर््सनल डेटा प्रोटेक्शन (डी.पी.डी.पी.) अधिनियम, 

2023 के उद्देश्य को सही मायन ेमेें सार््वजनिक विश्वास मेें बदलने के 
लिए, सगंठनोों को गोपनीयता और साइबर सरुक्षा को अपने शासन 
के डीएनए मेें शामिल करना होगा। अनुपालन को एक चेकलिस्ट के 
रूप मेें नहीीं, बल्कि हर निर््णय को निर्देशित करन ेवाली मानसिकता 
के रूप मेें देखा जाना चाहिए। यह परिवर््तन एकीकृत शासन से 
शरुू होता है - जहााँ सीआईओ, सिसो और डीपीओ तकनीक, 
नीति और जवाबदेही को सरेंखित करन े के लिए मिलकर काम 
करत ेहैैं। आईएसओ 27001 और 27701 जसै ेहाइब्रिड फ्रे मवर््क  
द्वारा समर््थथित नियमित गोपनीयता और सरुक्षा प्रभाव आकलन, 
जोखिमोों का प्रबधंन करने और तकनीकी एव ंगोपनीयता मानकोों 
को एकीकृत करने मेें मदद कर सकते हैैं। एआई-सचंालित निगरानी 
निरंतर सतर््क ता सनुिश्चित करनी चाहिए, जबकि गोपनीयता-द्वारा-
डिज़़ाइन सिद्धधांत सरुक्षा को सिस्टम विकास का एक अभिन्न अगं 
बनाते हैैं। एनआईसी, सी.ई.आर.टी.-इन और क्षेत्रीय नियामकोों के 
साथ घनिष्ठ सहयोग अनपुालन मेें और अधिक सामंजस्य स्थापित 
करेगा और संस्थागत विश्वास को मजबतू करेगा।

अतंतः, डी.पी.डी.पी. के बाद का यगु केवल काननूी अनपुालन के 
बारे मेें नहीीं है, बल्कि नागरिकोों के विश्वास का निर्माण करन ेके बारे 
मेें है। साइबर सरुक्षा और गोपनीयता को नियामक बोझ स ेडिजिटल 
ज़़िम्मेदारी की ससं्कृ ति मेें विकसित होना होगा। एक सच्चा डिजिटल 
राष्टट्र  इस बात स ेपरिभाषित नहीीं होता कि वह कितन ेउपकरणोों से 
जडु़़ा है, बल्कि इस बात स ेपरिभाषित होता है कि वह प्रत्येक जडु़़े हुए 
नागरिक को सरुक्षा, सम्मान और विश्वास प्रदान करता है।
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

संपादित : मोहन दास विस्वम्

आधुनिक साइबर सुरक्षा चुनौतियोों की जानकारी रखकर 
स्वयं को सुरक्षित रखेें

प रिष्कृ त साइबर खतरोों, बढ़़े हुए नियमन और तेज़ी से 
विकसित हो रही तकनीक के कारण साइबर सरुक्षा का 
परिदृश्य लगातार जटिल होता जा रहा है। सगंठनोों को अपने 

उपयोगकर्ताओ ं की सवंेदनशील जानकारी की रक्षा करने के साथ-
साथ सहज और आसान उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना जारी रखने 
की चनुौती का सामना करना पड़़ेगा। यहााँ उन उभरती चनुौतियोों और 
खतरोों पर करीब से नज़र डाली गई है जो इस वर््ष सरुक्षा परिदृश्य को 
आकार देने के लिए तयैार हैैं :

एआई-सचंालित सामाजिक 
इंजीनियरिगं खतरे 

एआई (आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस) की उन्नति के साथ, नेचरुल 
लैैंग्वेज प्रोसेसिगं (एनएलपी) और मशीन लर््नििंग (एमएल) पर आधारित 
एल्गोरिदम का उपयोग करके अत्यधिक विश्वसनीय फ़़िशिगं अभियान 
बनाए जा रहे हैैं और डीपफे क तयैार किए जा रहे हैैं, जो साइबर हमलोों 
को स्वचालित कर रहे हैैं। एआई, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन 
इंटरैक्शन और लीक हुए डेटा का विश्लेषण करके ऐस ेसदेंश उत्पन्न 
कर सकता है जो अधिक प्रामाणिक, लक्षित और विश्वसनीय लगते 
हैैं। हमलावर कंपनी के अधिकारियोों का प्रतिरूपण करने वाले 
विश्वसनीय ऑडियो और वीडियो डीपफे क आसानी से बना सकते हैैं 
ताकि कर््मचारियोों को धन हस्ततांतरित करने या सवंेदनशील गोपनीय 
जानकारी का खलुासा करने के लिए धोखा दिया जा सके। एआई, 
कई और अद्वितीय लक्षित सदंेशोों, प्रतिक्रियाओ ंया परिदृश्ययों को उत्पन्न 
करके बड़़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिगं अभियानोों को स्वचालित कर 
सकता है, जिसस ेमनैअुल प्रयास की आवश्यकता कम हो जाती है 
और हमलोों की मात्रा बढ़ जाती है।

डिजिटल बुनियादी ढाांच ेमेें गलत 
कॉन््फ़़िगरेशन 

क्लाउड वातावरण मेें गलत कॉन््फ़़िगरेशन, जैस ेकि पहँुच नियतं्रण 

केें द्रित तकनीकोों मेें कमजोरियोों का फायदा उठाना शामिल है। 
मोबाइल मलैवेयर मेें महत्वपरू््ण वृद्धि देखी गई है, और यह प्रवृत्ति जारी 
रहने की उम्मीद है क्ययोंकि मोबाइल उपकरणोों का उपयोग बैैंकिग, 
खरीदारी और सवंेदनशील जानकारी तक पहँुचने के लिए तेजी से 
किया जा रहा है। समझौता की गई कंुजी के साथ, हमलावर एक 
मनै-इन-द-मिडिल अटैक मेें एक सरुक्षित एच.टी.टी.पी.एस. कनेक्शन 
को एक गरै-एन्क्रिप्टेड एच.टी.टी.पी. कनेक्शन मेें डाउनग्रेड कर सकते 
हैैं, जिससे वे नेटवर््क  पर प्रसारित होते समय सवंेदनशील जानकारी 
(जसेै पासवर््ड और क्रेडिट  कार््ड नबंर) चरुा सकते हैैं। जलेब्रोकन 
(आईओएस) या रूटेड़ (एंड््र रॉयड) मोबाइल उपकरण हमलावरोों को 
अनधिकृत  ऐप या सॉफ़्टवेयर स्थापित करने मेें सक्षम बनाते हैैं और 
इस प्रकार उपकरण को विभिन्न हमलोों के लिए खोल देते हैैं।

आईओटी उपकरण की कमजोरियााँ 
आईओटी उपकरण (इंटरनेट ऑफ थिगं्स उपकरण) मेें अक्सर 

मज़बतू सरुक्षा की कमी पाई जाती है, जिससे वे हमलावरोों के लिए 
आसान लक्ष्य बन जाते हैैं जो बॉटनेटस या अन्य दरु्भावनापरू््ण उद्देश्ययों 
के लिए उपकरणोों का अपहरण करना चाहते हैैं। स्मार््ट कैमरे और 
पहनने योग्य उपकरण जैसे आईओटी उपकरण व्यक्तिगत डेटा एकत्र 
करते हैैं। यदि इन पर समझौता होता है, तो ये उपकरण संवेदनशील 
जानकारी को उजागर कर सकते हैैं या निगरानी के लिए उपयोग किए 
जा सकते हैैं। आईओटी उपकरण अक्सर कमजोर एन्क्रिप्शन या 
असरुक्षित सचंार प्रोटोकॉल पर निर््भर करते हैैं, जिसस ेवे अवरोधन 
और शोषण के शिकार हो जाते हैैं। समझौता किए गए आईओटी 
उपकरणोों का उपयोग अक्सर डीडॉस हमलोों जैस े बड़़े पमैाने पर 
बॉटनेट हमलोों मेें किया जाता है जो नेटवर््क  और सर््वर को अभिभतू 
कर देते हैैं। हमलावर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना क्रिप्टोकरेेंसी 
माइनिगं के लिए अपनी प्रोसेसिगं पावर का उपयोग करने हेतु 
आईओटी उपकरणोों का अपहरण कर सकते हैैं। स्मार््ट रेफ्रिजरेटर, 
कैमरे और यहााँ तक कि गणना शक्ति वाल े चिकित्सा उपकरण का 
भी क्रिप्टो माइनिगं के लिए शोषण किया जा सकता है, जिसस ेसिस्टम 
धीमा हो सकता है, हार््डवेयर को नकुसान हो सकता है और बिजली 
की खपत बढ़ सकती है।

अदंरूनी खतरे 
जसेै-जसेै व्यवसाय तेज़़ी स ेडिजिटल और अतंर्संबधंित होते जा 

रहे हैैं, अदंरूनी लोगोों - सगंठन के भीतर के वे व्यक्ति जिनकी सिस्टम 
और डेटा तक पहँुच है - स ेउत्पन्न ख़तरा एक गभंीर चितंा का विषय 
बना हुआ है। कर््मचारी अनजाने मेें गलत प्राप्तकर्ताओ ं को ईमले 
भजेकर, क्लाउड सेटिगं्स को गलत तरीके स ेकॉन््फ़़िगर करके, या 
सरुक्षित संचार विधियोों का उपयोग न करके सवंेदनशील जानकारी 
उजागर कर सकते हैैं। असतंषु्ट कर््मचारी जानबझूकर कंपनी के 

आधुनिक समय की साइबर 
सुरक्षा चुनौतियााँ

का न होना, असरुक्षित भडंारण स्थान और सरुक्षा नीतियोों का अप्रभावी 
कार्यान्वयन, डेटा उल्लंघनोों के सबस े सामान्य कारण हैैं। गलत 
कॉन््फ़़िगरेशन हमलावरोों को अपनी पहचान छिपाकर क्रिप्टो करेेंसी 
माइनिगं जसैी दरु्भावनापरू््ण गतिविधियोों के लिए क्लाउड ससंाधनोों 
का अपहरण करने और समझौता किए गए क्लाउड खातोों से साइबर 
हमल ेशरुू करने मेें सक्षम बनाता है। कमजोर या अत्यधिक अनुमेय 
पहँुच प्रबधंन नीतियाां उपयोगकर्ताओ ं या तीसरे पक्ष को उचित 
सत्यापन के बिना महत्वपरू््ण क्लाउड ससंाधनोों तक पहँुचने की 
अनमुति दे सकती हैैं, जिससे हमलावरोों को इन विशेषाधिकारोों का 
शोषण करने का रास्ता मिल जाता है। क्लाउड सेवाएँ ऐस ेएप्लिकेशन 
प्रोग्रामिगं इंटरफे स (एपीआई) को उजागर कर सकती हैैं जो सरुक्षित 
नहीीं हैैं या जिन्हहें अत्यधिक अनुमतियााँ दी गई हैैं, जिससे हमलावरोों के 
लिए उनका फायदा उठाना और क्लाउड ससंाधनोों तक अनधिकृत  
पहँुच प्राप्त करना आसान हो जाता है।

मोबाइल उपकरण शोषण 
मोबाइल उपकरणोों पर बढ़ती निर््भरता के साथ, आने वाल ेदिनोों 

मेें इन प्लेटफार्ममों पर हमलोों मेें पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। इसमेें 
मोबाइल ऑपरेटिगं सिस्टम, मोबाइल ऐप और 5जी जसैी मोबाइल-

साइबर खतरे तेज़ी से विकसित 

हो रहे हैैं क्ययोंकि हमलावर अधिक 

परिष्कृ त होते जा रहे हैैं और दनुिया 

भर मेें जुड़़े हुए उपकरणोों की संख्या 

लगातार बढ़ रही है। रिमोट वर््क  और 

क्लाउड को अपनाने मेें वृद्धि के साथ, 

अंतिम बिदं ुऔर डेटा प्रवाह आकर््षक 

हमले के लक्ष्य बन जाते हैैं। इस लेख 

मेें, हमने वैश्विक संगठनोों को प्रभावित 

करने वाले नवीनतम साइबर सुरक्षा 

रुझानोों का पता लगाया है, और 

सूचित रहना आपके जोखिम को कम 

कर सकता है।

ए. रमादेवी 
वजै्ञानिक - डी
rama.a@nic.in

आर. बिदं ूमाधवी 
वजै्ञानिक - डी
r.bindumadhavi@nic.in
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

सिस्टम मेें तोड़फोड़ कर सकते हैैं, डेटा चुरा सकते हैैं, या सचंालन 

मेें बाधा डाल सकते हैैं यदि उन्हहें लगता है कि उनके साथ दरु्वव्यवहार 

हो रहा है या वे अपने नियोक्ता से असंतुष्ट हैैं। ठेकेदार और विक्रेत ा, 

जो स्थायी कर््मचारियोों के समान सरुक्षा प्रोटोकॉल के अधीन नहीीं हैैं, 

एक कमज़़ोर कड़़ी हो सकते हैैं। दरू स ेकाम करने वाले या व्यक्तिगत 

उपकरणोों (बी.वाय.ओ.डी.) का उपयोग करने वाले कर््मचारी अनजाने 

मेें कंपनी नेटवर््क  को दरु्भावनापूर््ण सॉफ़्टवेयर या हमलावरोों के सामने 

उजागर कर सकते हैैं यदि उनके उपकरण और पहँुच ठीक से सुरक्षित 

नहीीं हैैं। दरूस्थ कर््मचारी असरुक्षित नेटवर््क  से सिस्टम तक पहँुच सकते 

हैैं, जिसस ेअनधिकृत  व्यक्तियोों के लिए डेटा को इंटरसेप्ट करना या 

कॉर्पोरेट संसाधनोों तक पहँुच प्राप्त करना आसान हो जाता है।

एन्क्रिप्शन-रहित रैैंसमवयेर हमले 
एन्क्रिप्शन-रहित रैैंसमवेयर हमले एक नए और विकसित हो रहे 

खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैैं जहााँ हमलावर फ़़ाइलोों को एन्क्रिप्ट करने 

की पारंपरिक विधि पर निर््भर किए बिना पीड़़ितोों स ेफिरौती वसलूते 

हैैं। डेटा को लॉक करने और डिक्रिप्शन कंुजी के लिए फिरौती की 

मााँग करने के बजाय, इन हमलोों मेें आमतौर पर सवंेदनशील जानकारी 

की चोरी या सिस्टम को इस तरह स ेबाधित करना शामिल होता है 

जिसस ेकम तत्काल परिचालन व्यवधान होता है। इस प्रकार हमलावर 

लबं ेसमय तक पता चल ेबिना काम करते हैैं, संवेदनशील जानकारी 

जुटाते हैैं और फिर फिरौती का भगुतान न करने पर उसे प्रकाशित 

करने की धमकी देते हैैं। भले ही डेटा एन्क्रिप्टेड न हो, परिणाम फिर भी 

गभंीर हो सकते हैैं, क्ययोंकि वे महत्वपरू््ण व्यावसायिक सपंत्तियोों को 

लक्षित करते हैैं और गोपनीयता स ेसमझौता करते हैैं। हमलावर रिमोट 

एक्सेस ट््र रोजन या फ़़ाइल-रहित मलैवेयर जसेै टूल तनैात करके डेटा 

एक्सफ़़िल्ट्रे शन के अपने तरीकोों मेें अधिक परिष्कृ त होते जा रहे हैैं, 

ताकि पारंपरिक पहचान प्रणालियोों को ट््ररिगर किए बिना डेटा चरुाया जा 

सके। ‘रैैंसमवेयर-एज-ए-सर््वविस’ मॉडल, जो कम कुशल हमलावरोों को 

भी विनाशकारी रैैंसमवेयर अभियान शरुू करने मेें सक्षम बनाता है, एक 

और सरुक्षा चुनौती है जो आधुनिक समय मेें बढ़ रही है।

डीएनएस टनलिगं खतरे 
डोमेन नाम प्रणाली (डीएनएस) ट््र रैफिक को अक्सर नेटवर््क  सचंार 

के सचुारू रूप से कार््य करने को सनुिश्चित करने के लिए नेटवर््क  

परिधि के पार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का विशेषाधिकार प्राप्त 

होता है। हमलावर अपने दरु्भावनापरू््ण लक्ष््यों को प्राप्त करने के लिए 

डीएनएस ट््र रैफिक का शोषण करने के लिए इस विशेषाधिकार का पता 

लगाते हैैं। डीएनएस टनलिगं एक ऐसी साइबर हमले की तकनीक 

है जहााँ दरु्भावनापूर््ण अभिनेता डेटा एक्सफ़़िल्ट्रे शन या कमाांड और 

नियतं्रण के लिए एक गुप्त सचंार चैनल बनाने हेत ुडीएनएस प्रोटोकॉल 

का दरुुपयोग करते हैैं। डीएनएस को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए 

उपयोग करने के बजाय, हमलावर डीएनएस प्रश्ननों और प्रतिक्रियाओ ं

के भीतर डेटा या कमाांड एम्बेड करते हैैं। यह उन्हहें नेटवर््क  सरुक्षा उपायोों 

को बाईपास करने और बिना लाल झंडे उठाए समझौता किए गए 

सिस्टम के साथ सवंाद करने की अनमुति देता है। डीएनएस टनलिगं 

का पता पलेोड का निरीक्षण करके, असामान्य पटैर््न के लिए डीएनएस 

प्रश्ननों की निगरानी करके और डेटा एन्कोडिगं के सकंेतो ों की पहचान 

करने के लिए डीप पैकेट  निरीक्षण करके लगाया जा सकता है। अन्य 

निवारक उपायोों मेें नियमित रूप से डीएनएस ट््र रैफिक की निगरानी 

करना, डीएनएस सरुक्षा एक्सटेेंशन लाग ूकरना, अनधिकृत  सर््वर पर 

डीएनएस ट््र रैफिक को ब्लॉक करने के लिए फ़़ायरवॉल नियम लागू 

करना और अनावश्यक डीएनएस प्रश्ननों को सीमित करना शामिल है।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय  सचूना-विज्ञान केें द्र, तमिलनाडु राज्य केें द्र
ई2-ए, राजाजी भवन, बेसेेंट नगर
चने्नई, तमिलनाडु – 600090
ईमले: sio.tn@nic.in , फ़़ोन: 044-44992425

जवाबदेही का अभाव, परित्यक्त परियोजनाएँ, खराब दस्तावेज़़ीकरण 
आदि इस मदु्दे को और भी जटिल बना देते हैैं।

जनरटिव एआई मॉडल को खतरे 
जसेै-जसेै सगंठन अपने सचंालन मेें जनरेटिव एआई को एकीकृत  

करते हैैं, वे अपने हमले की सतह का विस्तार करते हैैं। जेनएआई 
मॉडल डेटा को ससंाधित और उत्पन्न करते हैैं जिसमेें अनजाने मेें 
सवंेदनशील जानकारी हो सकती है। इन मॉडलोों के प्रशिक्षण मेें 
उपयोग किए गए गलत, पक्षपातपरू््ण या समझौता किए गए डेटा से 
डेटा लीक या गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। जेनएआई सिस्टम 
विरोधी हमलोों स ेप्रतिरक्षा नहीीं हैैं, जहााँ हमलावर इनपटु डेटा को इस 
तरह से हेरफे र करते हैैं कि एआई मॉडल अप्रत्याशित रूप से व्यवहार 
करने लगे या दरु्भावनापरू््ण आउटपटु उत्पन्न करे। हमलावर स्वामित्व 
वाल ेजेनएआई मॉडल को रिवर््स-इंजीनियर करने या चोरी करने का 
प्रयास कर सकते हैैं, जिससे बौद्धिक सपंदा और अतंर्दृष्टि तक पहँुच 
प्राप्त होती है जिसका दरु्भावनापरू््ण उद्देश्ययों के लिए शोषण किया जा 
सकता है। इसस ेबौद्धिक सपंदा की चोरी या व्यापार रहस्ययों का अवैध 
उपयोग हो सकता है।

निष्कर््ष 
भविष्य की अवधि के लिए ये भविष्यवाणियााँ सक्रिय रक्षा 

रणनीतियोों पर अधिक ध्यान केें द्रित करने की मााँग करेेंगी। सगंठनोों 
को सबंधंित नियमोों का पालन करके अपनी मलूभतू साइबर सरुक्षा 
स्थिति मेें सधुार करने पर ध्यान केें द्रित करना चाहिए। उन्हहें ज़ीरो-ट््रस्ट 
आर््ककिटे क्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए, एआई-सचंालित सरुक्षा 
नियंत्रणोों की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और इन खतरोों को दरू 
करने के लिए हितधारकोों के बीच सरुक्षा जागरूकता की ससं्कृ ति को 
बढ़़ावा देना चाहिए।

क्ववांटम-सचंालित खतरे 
जसैे-जसै ेदनुिया क्ववांटम कंप्यूटिगं के यगु की ओर बढ़ रही है, 

सरुक्षा परिदृश्य मेें एक महत्वपूर््ण बदलाव आ रहा है। क्ववांटम कंप्यूटिगं 
तकनीक के आगमन मेें मौजदूा क्रिप्टोग्राफ़़िक सिस्टम को बाधित 
करने और वर््तमान सरुक्षा उपायोों को अप्रचलित करने की क्षमता है। 
क्ववांटम-संचालित खतरोों की तयैारी आवश्यक हो जाएगी क्ययोंकि 
क्ववांटम कंप्यूटर विकसित होते हैैं और उनकी क्षमताएँ साकार होती 
हैैं, खासकर साइबर सरुक्षा समदुाय के लिए। क्ववांटम कंप्यूटर मेें 
व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाल ेसार््वजनिक-कंुजी क्रिप्टोग्राफी 
एल्गोरिदम को तोड़ने के साथ-साथ सममित-कंुजी क्रिप्टोग्राफी को 
बाधित करने की क्षमता है। आधनुिक एल्गोरिदम क्ववांटम कंप्यूटरोों 
को क्लासिक कंप्यूटरोों की तलुना मेें अनसलुझे डेटाबसे (या ब्रूट-
फ़़ोर््स एन्क्रिप्शन कंुजियााँ) को तेजी से खोजने की अनमुति देते हैैं। यह 
कंुजी की लबंाई को प्रभावी ढंग स ेआधा करके एन्क्रिप्शन की सरुक्षा 
को कम कर देगा, जिससे 128-बिट कंुजियोों का उपयोग करने वाले 
सिस्टम आज के 64-बिट कंुजियोों के जितने ही असरुक्षित हो जाएँगे।

ओपन-सोर््स कोड की कमजोरियााँ 
ओपन-सोर््स कोड आधनुिक सॉफ्टवेयर विकास का एक मलूभूत 

आधार बन गया है, जो डेवलपर््स को मौजदूा टूल्स, फ्रे मवर््क  और 
लाइब्रेरीज़ का लाभ उठाकर अपनी परियोजनाओ ंको तेज़़ी से परूा करने 
मेें सक्षम बनाता है। यह विकास के समय को कम करने, सहयोग बढ़़ाने 
और नवाचार को बढ़़ावा देने जैस ेकई लाभ प्रदान करता है। हालााँकि, 
ओपन-सोर््स सॉफ्टवेयर ये लाभ तो प्रदान करता है, लेकिन साथ ही 
यह सभंावित जोखिम भी लाता है जिनसे सगंठनोों और डेवलपर््स को 
अवगत होना चाहिए। दरु्भावनापरू््ण योगदानकर्ता या हमलावर ओपन-
सोर््स परियोजनाओ ंमेें बकैडोर स्थापित कर सकते हैैं, जिनका बाद मेें 
सिस्टम तक अनधिकृत  पहँुच प्राप्त करने या सवंेदनशील डेटा चरुाने 
के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये बकै डोरकोड के प्रतीत होने 
वाले सौम्य भागोों मेें छिप े हो सकते हैैं, जिससे उनका पता लगाना 
मशु्किल हो जाता है। ओपन-सोर््स परियोजनाएँ अक्सर स्वयंसेवकोों या 
छोटी टीमोों द्वारा विकसित और अनुरक्षित की जाती हैैं, जिनमेें व्यापक 
सरुक्षा परीक्षण का अभाव हो सकता है। अनजाने मेें लाइसेेंस उल्लंघन, 
लाइसेेंस विवाद, विक्रेत ा समर््थन का अभाव, भेद्यता प्रकटीकरण मेें 

चित्र 12.1 विकसित होते साइबर खतरे

एआई-संचा�लत सामा�जक
इंजी�नय�रगं खतरे

िड�जटल बु�नयादी ढ�चे
म� गलत कॉि�फ़गरेशन

मोबाइल उपकरण
शोषण

आईओटी उपकरण
खतरे

एि���न-र�हत
र�समवेयर खतरे

ओपन-सोसर् कोड क�
कमजो�रय� से खतरे

डीएनएस टन�लगं
खतरे 

��टम-संचा�लत
साइबर खतरे

जनरेिटव एआई मॉडल
के �लए खतरे
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ऐपस्के प

अजय सिहं चहल (sio-hp@nic.in)

एंड्रॉइड
संदीप सूद
ईमेल: sood.sandeep@nic.in | फोन: 0177-2880890

आईओएस
रॉय जोसेफ
ईमेल: roy.joseph@nic.in | फोन: 9447722682

एनआईसी ऐप्स से संबंधित प्रश्ननों के लिए कृपया संपर््क  करेें

मो बाइल तकनीक सरकारोों के लिए अपने नागरिकोों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी 
है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर््क  की आवश्यकता को समाप्त 
कर दिया है। यह कहीीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-

सरकार संपर््क  के माध्यम से राष्टट्र  को मजबूती मिलती है। इस संपर््क  को और मज़बूत करने के 
लिए, एनआईसी ने एंड््ररॉ इड और आईओएस दोनोों प्लेटफ़़ॉर््म पर उपलब्ध 730 से ज़््यादा 
मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्के प के इस अंक मेें हाल ही मेें 
लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया 
गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार््वजनिक वितरण, 
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्ररों से संबंधित हैैं।

बैन्ड एसयूपी ई-चालान एचपी

हि  माचल प्रदेश सरकार न ेएनआईसी के सहयोग स,े हिमाचल 
प्रदेश गैर-जवैनिम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 
1995 के तहत राज्य मेें एकल उपयोग प्लास्टिक पर परू््ण 

प्रतिबधं लागू करने के लिए प्रतिबधंित एसयूपी ई-चालान एचपी 
मोबाइल ऐप विकसित किया है।

यह ऐप नियकु्त अधिकारियोों को उल्लंघनकर्ताओ ं के खिलाफ 
डिजिटल रूप स े चालान दर््ज करन े का अधिकार देता है। यह 
उल्लंघनकर्ताओ ं को मौके पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कै न 
करके तरंुत कंपाउंडिगं शलु्क का भुगतान करने की सुविधा भी देता है, 
जिसस ेप्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और कागज़ रहित हो जाती है।

हिमाचल प्रदेश मेें  प्रतिबधंित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओ ं
की एक विस्तृत श््रृृंखला शामिल है, जिसमेें कैरी बगै, डिस्पोजेबल 
प्लास्टिक, 80 जीएसएम स ेकम के नॉन-वोवन कैरी बगै और अन्य 
प्रतिबधंित उत्पाद शामिल हैैं।

यह ऐप न केवल प्रवर््तन को सवु्यवस्थित करता है, बल्कि एक 
निगरानी उपकरण के रूप मेें भी कार््य करता है, जिससे अधिकारी 
उल्लंघनोों पर नज़र रख सकत ेहैैं, रुझानोों का आकलन कर सकते हैैं 
और नीति कार्यान्वयन को मज़बतू कर सकत ेहैैं। नागरिकोों के लिए, यह 
विभाग की वबेसाइट के माध्यम स ेजरु्माना भरन ेऔर प्रतिबधंित वस्तुओ ं
पर सचूनाएँ प्राप्त करन ेका एक आसान तरीका प्रदान करता है।

चालान जारी करन ेऔर भुगतान को डिजिटल बनाकर, प्रतिबधंित 
एसयपूी ई-चालानएचपी जवाबदेही को बढ़़ावा देता है और प्लास्टिक 
मुक्त पर्यावरण के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता को मजबतू 
करता है।
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नेक्स्टजेन ओआरएस

न े  क्स्टजने ओआरएस एक नागरिक-केें द्रित डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म 
है जिस ेसरकारी अस्पतालोों मेें स्वास्थ्य सवेाओ ंको सरल, तजे़ 
और अधिक सलुभ बनान े के लिए विकसित किया गया है। 

उपयोगकर्ता-अनकूुलता को ध्यान मेें रखत े हुए डिज़़ाइन किया गया 
यह एप्लिकेशन, रोगियोों को लंबी कतारोों या जटिल प्रक्रियाओ ंके बिना, 
भारत भर के अस्पतालोों मेें अपॉइंटमेेंट आसानी स ेपजंीकृत, बकु और 
प्रबधंित करन ेकी सुविधा देता है।

राष्ट्री य स्वास्थ्य प्रणालियोों के साथ एकीकृत, नके्स्टजने 
ओआरएस ओपीडी पंजीकरण के साथ-साथ टेली-कंसल्टेशन का भी 
समर््थन करता है, जिसस ेमरीज डॉक्टरोों स ेदरूस्थ रूप स ेपरामर््श कर 
सकत ेहैैं। इस ऐप के माध्यम स ेमरीज अपन ेरीयल-टाइम अपॉइंटमेेंट 
स्टेटस देख सकत ेहैैं, अपडेट प्राप्त कर सकत ेहैैं, और अपनी सवुिधा 
अनसुार अपॉइंटमेेंट को रीशडे्यूल या कैैं सिल भी कर सकते हैैं।

यह प्लेटफ़़ॉर््म मरीजोों के आधार विवरण स ेलिकं होकर कागज़़ी 
कार््यवाही को कम करता है, जिसस ेसत्यापन प्रक्रिया आसान होती है 
और सवेाओ ंतक तजे़ पहँुच सनुिश्चित होती है। यह अस्पताल प्रशासन 
को भी सशक्त बनाता है — शडे्यूलिगं को अनकूुलित करता है, काउंटर 
पर भीड़ को कम करता है, और मरीज प्रबधंन मेें कुल दक्षता को बढ़़ाता 
है।

मरीजोों और अस्पतालोों के बीच डिजिटल सेत ुबनकर, नके्स्टजने 
ओआरएस सार््वजनिक स्वास्थ्य सवेाओ ं मेें पारदर््शशिता, सवुिधा और 
समावेशिता को सदुृढ़ करता है।

उल्लास

उ     ल्लास (समाज मेें सभी के लिए आजीवन शिक्षा को 
समझना) ऐप, भारत सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी 
प्रोग्राम के तहत साक्षरता और आजीवन शिक्षा तक पहँुच 

बढ़़ान े के प्रयासोों के तहत विकसित किया गया है। एक व्यापक 
डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म के रूप मेें डिज़़ाइन किया गया, यह ऐप समावशेी 
शिक्षा को बढ़़ावा देन े के लिए शिक्षार््थथियोों, स्वयंसवेी शिक्षकोों और 
सर्वेक्षणकर्ताओ ं के बीच सचुारू समन्वय स्थापित करता है। 
चनु ेगए सर्वेक्षणकर्ता उल्लास पोर््टल पर पंजीकृत होत ेहैैं और ऐप तक 
पहँुच प्राप्त करत ेहैैं, जो शिक्षार््थथियोों और स्वयसंवेी शिक्षकोों के नामाांकन 
के लिए उनके प्रवेश द्वार के रूप मेें कार््य करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी 
को पास के एक स्वयसंवेी शिक्षक के साथ टैग किया जाता है, जिसस े
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत मार््गदर््शन सुनिश्चित 
होता है। ऐप सटीक, वास्तविक समय के रिकॉर््ड भी रखता है, जिसस े
पारदर््शशिता और प्रगति की कुशल निगरानी सभंव होती है।

शिक्षार््थथियोों को शिक्षण-अधिगम ससंाधनोों के समृद्ध भडंार तक 
पहँुच का लाभ मिलता है, जिसस ेउन्हहें बनुियादी साक्षरता, सखं्यात्मकता 
और जीवन कौशल विकसित करन ेमेें मदद मिलती है। यह ऐप प्रमाणन 
का मार््ग भी प्रदान करता है: शिक्षार्थी सीध ेऐप के माध्यम से मलू्ययांकन 
परीक्षाओ ंके लिए पंजीकरण कर सकत ेहैैं और सफलतापूर््वक परूा 
होन ेपर प्रमाणन प्राप्त कर सकत ेहैैं।

अधिकृत अधिकारी ऐप के माध्यम स ेसमय-समय पर निरीक्षण 
कर सकत ेहैैं, जिसस ेसचुारू कार्यान्वयन और जवाबदेही सनुिश्चित 
होती है। स्वयसंवेकोों, शिक्षार््थथियोों और प्रशासकोों को एक ही मचं पर 
लाकर, उल्लास ऐप डिजिटल, समावेशी और आजीवन शिक्षा की 
ससं्कृ ति को बढ़़ावा देता है।

अन्न मित्र

भा  रत सरकार के खाद्य एवं सार््वजनिक वितरण विभाग 
न े एनआईसी के साथ मिलकर अन्न मित्र नामक एक 
मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो पीडीएस अधिकारियोों 

और हितधारकोों को कहीीं भी, कभी भी पीडीएस स ेसबंधंित जानकारी 
तक पहंुचन ेमेें सक्षम बनाता है। यह ऐप विशषे रूप स ेएफपीएस डीलरोों, 
डी.एफ.एस.ओ. और खाद्य निरीक्षकोों के लिए डिज़़ाइन किया गया है, 
जो राशन वितरण की निगरानी, रिपोर््टििंग और शासन को सवु्यवस्थित 
करन ेके लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म के रूप मेें कार््य करता 
है।

एफपीएस डीलरोों के लिए, यह ऐप मासिक स्टॉक रसीदोों, बिक्री 
रिपोर््ट, एफपीएस रेटिगं्स और महत्वपूर््ण सरकारी सचूनाओ ं तक 
रीयल-टाइम एक्सेस प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि 
दकुानदार राशन स्टॉक प्रबधंन मेें अद्यतन और जवाबदेह बन ेरहेें।

डीएफएसओ अधिकारियोों के लिए, यह ऐप एफपीएस प्रदर््शन डेटा 
देखन,े स्टॉक उपलब्धता की निगरानी करन,े और शिकायत निवारण 
अपडेट को ट््ररै क करन े की सवुिधा देता है ताकि वे जिला स्तर पर 
सचंालन को अधिक प्रभावी ढंग स ेदेख सकेें ।

इस बीच, खाद्य निरीक्षकोों को निरीक्षण इतिहास, बिक्री और 
क्लोजिगं स्टॉक के आकंड़़े, और एफपीएस फीडबकै तक पहंुच मिलती 
है, जिसस ेव ेसटीक फील्ड-स्तरीय मूल्ययांकन कर सकेें ।

इन कार्ययों के एकीकरण के माध्यम स,े अन्न मित्र भारत की पीडीएस 
प्रणाली मेें पारदर््शशिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़़ाता है। यह सनुिश्चित 
करता है कि राशन स ेसबंधंित महत्वपूर््ण जानकारी तरंुत अधिकारियोों 
के लिए उपलब्ध हो, जिसस ेबहेतर निगरानी सभंव हो सके।

आधारबास

स    रकारी कार्यालयोों मेें पारदर््शशिता और समय की पाबदंी को 
बढ़़ावा देन ेके लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत 
सरकार द्वारा 2014 मेें आधार सक्षम बायोमेट््ररिक उपस्थिति 

प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस.) शरुू की गई थी। राष्ट्री य सूचना विज्ञान केें द्र 
(एनआईसी) द्वारा विकसित आधारबीएएस मोबाइल एप्लिकेशन, 
पजंीकृत सरकारी कर््मचारियोों को अपनी दैनिक उपस्थिति दर््ज करने 
मेें सक्षम बनाता है।

यह ऐप विशषे रूप स े केें द्रीय उपस्थिति पोर््टल पर नामाांकित 
सरकारी अधिकारियोों और कर््मचारियोों के लिए है और आम जनता के 
लिए उपलब्ध नहीीं है। शरुुआत मेें, उपस्थिति फिगरप््रििंट या आईरिस 
प्रमाणीकरण उपकरणोों के माध्यम से दर््ज की जाती थी, जिसका 
वास्तविक समय मेें य.ूआई.डी.ए.आई. के केें द्रीय पहचान डेटा भंडार 
(सी.आई.डी.आर.) स ेमिलान किया जाता था। बदलती आवश्यकताओ ं
को परूा करन ेके लिए, एईबीएएस टीम न ेय.ूआई.डी.ए.आई. की आधार 
फेस आरडी सवेा का उपयोग करके फेस प्रमाणीकरण को एकीकृत 
किया है, जिसस ेकर््मचारियोों को उपस्थिति दर््ज करन ेका एक तजे़, 
स्पर््श-मकु्त और अत्यधिक सरुक्षित तरीका मिलता है।

व्यवहार मेें, एक कर््मचारी बस अपनी उपस्थिति आईडी दर््ज 
करता है और बायोमेट््ररिक या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम स ेपहचान 
सत्यापित करता है। सिस्टम 2-3 सकंेड मेें प्रतिक्रिया देता है, चके-इन 
और चेक-आउट दोनोों को सहजता स ेरिकॉर््ड करता है। इस नवाचार ने 
मज़बतू सरुक्षा बनाए रखत ेहुए उपयोगकर्ता की सवुिधा को बढ़़ाया है।

आधारबीएएस ऐप एक सरुक्षित, केवल भारत-आधारित प्लेटफ़़ॉर््म 
है जो दर्शाता है कि आधार प्रमाणीकरण कैस े सार््वजनिक सवेा मेें 
कुशल शासन, पारदर््शशिता और जवाबदेही का समर््थन कर सकता है।

एन.एम.एम.एस. ऐप

2   021 मेें लॉन्च किया गया, राष्ट्री य मोबाइल निगरानी सवेा (एन.
एम.एम.एस.) एक परिवर््तनकारी मोबाइल एप्लिकेशन है 
जिसका उद्देश्य मनरेगा अधिनियम के कार्यान्वयन मेें पारदर््शशिता 

और जवाबदेही बढ़़ाना है।
वास्तविक समय की निगरानी पर केें द्रित, एनएमएमएस ऐप 

पर््यवके्षकोों को मनरेगा कार््यस्थलोों पर सीध े श्रमिकोों की उपस्थिति 
दर््ज करन ेमेें सक्षम बनाता है। उपस्थिति को जियोटैग््ड, समय-मदु्रित 
तस्वीरोों के माध्यम स ेदर््ज किया जाता है, जो यह सनुिश्चित करता है कि 
श्रमिकोों की उपस्थिति का सटीक दस्तावेजीकरण किया जाए, जिसस े
प्रॉक्सी उपस्थिति या रिकॉर््ड मेें हेरफेर की गुजंाइश कम हो जाती है। 
यह कार््यस्थल के आकंड़ों की प्रामाणिकता को मजबतू करता है और 
यह सनुिश्चित करता है कि रिपोर््ट की गई भागीदारी जमीनी स्तर पर 
वास्तविकता को दर्शाती है।

प्रशासकोों के लिए, यह ऐप विश्वसनीय, तरंुत उपलब्ध डेटा प्रदान 
करके वतेन वितरण और परियोजना निगरानी को महत्वपरू््ण रूप से 
सवु्यवस्थित करता है। नागरिकोों के लिए, यह सनुिश्चित करके कि 
उनका वतेन सत्यापित उपस्थिति और पारदर्शी प्रक्रियाओ ंपर आधारित 
है, कार््यक्रम मेें विश्वास बढ़़ाता है।

उपस्थिति को डिजिटल बनाकर और इस े भू-स्थानिक और 
लौकिक डेटा से जोड़कर, एनएमएमएस नागरिक निगरानी को आगे 
बढ़़ाता है, विश्वास को बढ़़ावा देता है और जमीनी स्तर पर जवाबदेही का 
समर््थन करता है। यह ऐप कल्याणकारी कार््यक्रमोों को अधिक कुशल, 
पारदर्शी और नागरिक-केें द्रित बनान ेके लिए मोबाइल गवर्ननेंस टूल्स के 
उपयोग की दिशा मेें एक बड़़ा कदम है।

खनन सॉफ्ट

बि हार सरकार ने एनआईसी के सहयोग स ेखनन सॉफ्ट नामक 
एक व्यापक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिस ेरेत और 
पत्थर जसै ेखनिज ससंाधनोों के प्रशासन मेें दक्षता, पारदर््शशिता 

और जवाबदेही बढ़़ान ेके लिए डिज़़ाइन किया गया है। यह ऐप खनिज 
उत्पादन, परिवहन और निगरानी प्रक्रियाओ ंमेें सपूंर््ण स्वचालन लाता है, 
जिसस ेराज्य के नियमोों का अनपुालन सनुिश्चित करत ेहुए अवधै खनन 
गतिविधियोों पर अकुंश लगता है।

चालान सत्यापन के माध्यम स,े अधिकारी चालान संख्या दर््ज 
करके या क्यूआर कोड स्कै न करके खनन परमिट की प्रामाणिकता की 
पषु्टि कर सकत ेहैैं। यह ऐप अवधै खनन का पता लगाने के लिए बालू 
घाटोों पर ऑन-साइट निरीक्षण का समर््थन करता है और अधिकारियोों 
को वास्तविक समय के निरीक्षण डेटा को कैप््चर करन ेकी अनमुति 
देता है। वाहन निरीक्षण पजंीकरण सत्यापित करन,े चालान की वधैता 
की जााँच करन ेऔर ओवरलोडिगं की निगरानी करन ेमेें मदद करता है, 
जिसस ेकाननूी और सरुक्षित खनिज परिवहन सुनिश्चित होता है।

यह ऐप रिकॉर््ड रखन े के लिए तिथि-वार फ़़िल्टर के साथ एक 
व्यापक निरीक्षण इतिहास भी प्रदान करता है, और दैनिक खनन और 
परिवहन गतिविधि की जानकारी देन ेके लिए चालान आकँड़़े ग्राफ़़िकल 
प्रारूप मेें प्रदर््शशित होत ेहैैं। अधिकारी सक्रिय और अवरुद्ध घाटोों की 
स्थिति देख सकत ेहैैं, जिसस ेबहेतर संसाधन नियोजन मेें सहायता 
मिलती है।

ससंाधन प्रबधंन को डिजिटल बनाकर, खनन सॉफ्ट एक पारदर्शी, 
जवाबदेह और विनियमित खनन पारिस्थितिकी ततं्र बनान े के लिए 
बिहार के प्रयासोों को मजबतू करता है।

अजय कुमार (sio-bih@nic.in) जी. मयिल मथुु कुमारन (hog-fpd@nic.in) शभुने् दु कुमार (hog-ehospital@nic.in)

सजंय कुमार पाण्डेय (hog-mord@nic.in) सजंय कुमार पाण्डेय (hog-asd@nic.in) शशि भूषण (hog-epd@nic.in)
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अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद

भारत न ेसयंकु्त राष्टट्र  मखु्यालय मेें एआई शासन के प्रति समावशेी दृष्टिकोण भारत न ेसयंकु्त राष्टट्र  मखु्यालय मेें एआई शासन के प्रति समावशेी दृष्टिकोण 
पर प्रकाश डालापर प्रकाश डाला

परेिस मेें ग्लोबल एक्सेलरेटर के लिए 10 भारतीय एआई स्टार््टअप्स को चनुा गयापरेिस मेें ग्लोबल एक्सेलरेटर के लिए 10 भारतीय एआई स्टार््टअप्स को चनुा गया

स्रोत - pib.gov.in 

27 सि�तंबंर, 2025कोो न्यूयूॉॉर्कक  स्थि�त संयंुकु्त रााष्ट्रर  मुखु्याालय में ंआयोोजि�त ग्लोोबल डाायलॉॉग ऑन 
आर्टि�िफि�शि�यल इंंटेेलि�जेंसं (एआई) गवरं्नेंस केे शुभुाारंंभ केे अवसर पर भाारत केे इलेक्ट्रॉॉ� नि�क्स 
और सूचूनाा प्रौौद्योोगि�कीी मंतं्राालय केे सचि�व ने ेएआई केे लि�ए एक सहयोोगाात्मक और समाावेशेीी 

वैशै्वि�क रूपरेेखाा वि�कसि�त करने ेकेे महत्व पर जोोर दि�याा। संयंुकु्त रााष्ट्रर  महाासभाा केे अध्यक्ष कीी अध्यक्षताा 
में ंआयोोजि�त उच्च-स्तरीीय बहुु-हि�तधाारक बैठैक कोो संबंोोधि�त करते ेहुुए सचि�व ने ेवैशै्वि�क दक्षि�ण और 
उपेेक्षि�त समुदुाायोंं कीी साार्थथक भाागीीदाारीी केे सााथ मजबूत अंतंररााष्ट्रीी�य  सहयोोग कीी आवश्यकताा रेेखांंकि�त 
कीी, तााकि� एआई केे लााभ समााज केे प्रत्येके वर्गग तक पहुँँ �च सकें। उन्होंंनेे यह भीी कहाा कि� एआई काा 
वि�काास ऐसे ेतरीीकेे से ेहोोनाा चााहि�ए जोो सााझाा माानवीीय मूलू्योंं कोो प्रति�बिं�बंि�त करे और वैशै्वि�क वि�श्वाास कोो 
बढ़ाावाा देे, न कि� मौौजूदूाा असमाानतााओं ंकोो और गहराा करे।

उन्होंंने ेभाारत केे व्याापक एआई शाासन मॉॉडल काा वि�वरण प्रस्तुतु कि�याा, जोो साात माार्गगदर्शशक सि�द्धांंतोंं 
पर आधाारि�त हैै: भरोोसाा, लोोगोंं कोो प्रााथमि�कताा, अनाावश्यक प्रति�बंधोंं कीी बजााय नवााचाार, न्यााय और 
समाानताा, जवााबदेेहीी, सहज समझ केे अनुुरूप डि�ज़ााइन, तथाा सुरुक्षाा, लचीीलाापन और स्थि�रताा। उन्होंंनेे 
जोोर दि�याा कि� वैशै्वि�क संवंााद कोो एआई से ेसंबंंधंि�त ज्ञाान, कौौशल, संसंााधन और तकनीीकीी क्षमतााओं ंमेंं 
मौौजूूद असमाानतााओं ंकोो भीी दूरू करनाा चााहि�ए। इसके लि�ए उन्होंंनेे देेशोंं से ेआह्वाान कि�याा कि� सभीी रााष्ट्रर  
मि�लकर एआई कोो अपनााने ेकेे लि�ए न्याायसंगत माार्गग तैयैाार करें। उन्होंंने ेयह भीी उल्लेखे कि�याा कि� क्षमताा 
नि�र्मााण, बहुुभााषीी डेेटाा सेटे, और ज़ि�म्मेदेाार नवााचाार पाारि�स्थि�ति�कीी तंंत्र उन देेशोंं केे लि�ए अतं्यंत आवश्यक 
होंंगे ेजोो डि�जि�टल वि�काास केे वि�भि�न्न चरणोंं में ंहंैं।

सचि�व ने ेयह घोोषणाा भीी कीी कि� भाारत फरवरीी 2026 में ंइंंडि�याा एआई इम्पैकै्ट समि�ट कीी मेजेबाानीी 

भा रत के वैश्विक एआई पदचिह्न को एक बड़़ा बढ़़ावा देत ेहुए, इलके्ट्रॉनि क्स और सचूना 
प्रौद्योगिकी मतं्रालय के अतंर््गत इंडिया एआई मिशन न ेइंडिया एआई स्टार््टअप्स ग्लोबल 
(आईएसजी) पहल के लिए 10 नवोन्मेषी भारतीय एआई स्टार््टअप्स का चयन किया है। 

यह पहल स्टेशन-एफ और एचईसी परेिस के साथ मिलकर एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है।

चार महीन ेका कार््यक्रम - जिसमेें एक महीन ेका ऑनलाइन मॉड्यूल और परेिस मेें तीन महीन ेका 
निवास शामिल है - भारतीय स्टार््टअप को वशै्विक बाजारोों, मेेंटरशिप और सीमा पार सहयोग के अवसरोों 
तक पहंुचन ेमेें मदद करेगा।

केें द्रीय मतं्री श्री अश्विनी वैष्णव न ेकहा, "भारत का एआई पारिस्थितिकी ततं्र एक वशै्विक सफलता के 
कगार पर है। यह साझदेारी भारत की नवाचार कूटनीति मेें एक नया अध्याय शरुू करती है।"

इलके्ट्रॉनि क्स और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय के अतिरिक्त सचिव और भारत एआई मिशन के 
सीईओ, श्री अभिषक सिहं न ेकहा कि यह पहल “भारत की एआई प्रतिभा को वशै्विक नवाचार केेंद्ररों  से 
जोड़ती है।” 

स्टैक टेक्नोलॉजीज (जार््वविस), जो एआई-आधारित ऑडियो-वीडियो एनालिटिक्स मेें विशषेज्ञता 
रखती है; सटैश्योर एनालिटिक्स, जो पथृ्वी अवलोकन और निर््णय बदु्धिमत्ता के लिए उपग्रह इमजरी 
का लाभ उठाती है; स्टोरीवॉर््ड, जो स्वचालित वीडियो सामग्री के लिए एक एआई सह-निर्माता है; 
वोलारअल्टा, जो औद्योगिक निरीक्षणोों के लिए ड््ररो न-आधारित एआई का उपयोग करती है; स्मार्टेल, जो 
अनकूुली एडटक अनभुव बनाती है; सिक्योर ब््लििंक, जो एआई-सचंालित साइबर सरुक्षा समाधान प्रदान 
करती है; न्यूरोपिक्सल.एआई, जो ई-कॉमर््स के लिए अल्ट्रा-फास्ट इमजे एडिटिगं को सक्षम बनाती है; 
और वॉइसिगं एआई, जो एंटरप्राइज़-ग्रेड इंटेलिजेेंट वॉयस एजेेंटोों को सशक्त बनाती है।

मार््च 2024 मेें लॉन्च किए गए इंडियाएआई मिशन का उद्देश्य सात प्रमखु स्तंभोों - कंप्यूट, इनोवेशन, 
डेटासटे, एप्लिकेशन डेवलपमेेंट, फ्यूचरस्किल्स, स्टार््टअप फाइनेेंसिगं और सरुक्षित एवं विश्वसनीय 
एआई - के माध्यम स ेभारत के एआई पारिस्थितिकी ततं्र को मजबतू करना है, जिसस ेजिम्मेदार और 
समावेशी एआई विकास को बढ़़ावा मिल।े

स्टेशन एफ, जो पेरिस मेें दनुिया का सबस ेबड़़ा स्टार््टअप कैैं पस है, और एचईसी परेिस, जो यरूोप के 

सबस ेप्रतिष्ठित बिजनसे स्कूलोों  मेें स ेएक है, इस एक्सेलरेेटर प्रोग्राम की मजेबानी करेगा। साथ मिलकर, 

वे भारतीय स्टार््टअप्स को वैश्विक निवेशकोों, मार््गदर््शन और यरूोप के फलते-फूलते नवाचार नटेवर््क  तक 

पहँुच प्रदान करेेंगे। यह सहयोग न केवल भारतीय नवप्रवर््तकोों को नए बाज़़ार तलाशने मेें मदद करेगा, 

बल्कि नतैिक, समावेशी और उच्च-प्रभावी एआई विकास के वैश्विक केेंद्र  के रूप मेें भारत की स्थिति को 

भी मज़बतू करेगा।

स्रोत -  https://www.hec.edu

करेगाा, जि�समें वैशै्वि�क हि�तधाारक सतत वि�काास केे लि�ए एआई-आधाारि�त समााधाानोंं पर वि�चाार-वि�मर्शश 
करेंगे।े संयंुकु्त रााष्ट्रर  में ंभाारत केे सि�द्धांंत-आधाारि�त और समाावेशेीी एआई शाासन दृष्टि�कोोण कीी सरााहनाा इस 
बाात काा प्रतीीक हैै कि� डि�जि�टल भवि�ष्य केे नि�र्मााण में ंभाारत कीी नेतेृतृ्वकाारीी भूमूि�काा लगााताार मजबूतू होो 
रहीी हैै। यह भाारत कीी उस प्रति�बद्धताा कोो भीी दोोहरााताा हैै कि� परि�वर्ततनकाारीी तकनीीकोंं काा उपयोोग वैशै्वि�क 
शांंति�, समृद्धि� और माानवीीय प्रगति� कोो आगेे बढ़ााने ेकेे लि�ए कि�याा जाानाा चााहि�ए।
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अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद

भारत और मॉरीशस ने डिजिटल सहयोग मज़बतू करन ेपर चर्चा कीभारत और मॉरीशस ने डिजिटल सहयोग मज़बतू करन ेपर चर्चा की

डेटा के नए यगु की ओर अमेरिका: अतंर्दृष्टि के लिए 'सिथंटेिक डेटा' का उपयोगडेटा के नए यगु की ओर अमेरिका: अतंर्दृष्टि के लिए 'सिथंटेिक डेटा' का उपयोग

स्रोत - pib.gov.in 
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मॉ रीशस के माननीय सचूना प्रौद्योगिकी, सचंार एवं नवाचार मतं्री डॉ. अविनाश रामटोहूल ने 
13 सितबंर 2025 को भारत के इलके्ट्रॉनि क्स और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय के वरिष्ठ 
अधिकारियोों स ेमलुाकात की। इस बठैक का उद्देश्य सचूना एव ंसचंार प्रौद्योगिकी और 

डिजिटल शासन के क्षेत्ररों मेें आपसी सहयोग को और गहरा करन ेकी सभंावनाओ ंका अन्वेषण करना था।

नई दिल्ली स्थित एनआईसी मखु्यालय मेें अपन ेदौरे के दौरान डॉ. रामटोहूल ने श्री अभिषक सिहं, 
महानिदशक, राष्ट्रीय  सचूना विज्ञान केेंद्र  तथा श्री आई.पी.एस. सठेी, उप महानिदशक, एनआईसी के साथ 
विस्तृत चर्चाएँ कीीं।

बैठैक में ंइस बाात पर जोोर दि�याा गयाा कि� भाारत और मॉॉरीीशस केे बीीच डि�जि�टल प्रौौद्योोगि�कि�योंं केे 
उपयोोग केे मााध्यम से े साार्ववजनि�क सेवेााओं ं कीी गुणुवत्ताा और पहुंं� च कोो बेहेतर बनााने े कीी सााझेेदाारीी 
लगााताार मजबूतू होो रहीी हैै। दोोनोंं पक्षोंं ने ेचल रहेे सहयोोग कीी समीीक्षाा कीी और ऐसे ेनए क्षेते्रोंं कीी पहचाान 
कीी, जहाँँ और अधि�क सााझेदेाारीी कीी जाा सकतीी हैै।

चर्चाओ ंमेें उभरती डिजिटल तकनीकोों के व्यापक आयाम शामिल थ,े विशष रूप स ेनिम्न क्षेत्ररों पर 
ध्यान दिया गया:

•	 सार््वजनिक सेवाओ ंके लिए अगली पीढ़़ी के डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म

•	 ई-गवर्ननेंस ढााँचे और नागरिक-केेंद्रित  सेवा मॉडल

•	 डिजिटल कौशल और शासन क्षमता निर्माण हेतु कार््यक्रम

•	 साइबर सुरक्षा ढााँचे और उसकी मजबूती

भारतीय अधिकारियोों न े देश की प्रमखु डिजिटल सार््वजनिक अवसरंचना पहलोों—जसै े डिजिटल 
इंडिया, आधार, डिजिलॉकर, उमंग और विभिन्न एआई-आधारित शासन उपकरणोों—स ेप्राप्त अनभुव 

स  रकारेें जसैे-जसै ेनागरिकोों की गोपनीयता स ेसमझौता किए बिना डेटा के उपयोग के नए 
तरीके खोज रही हैैं, सिथंटेिक डेटा एक आशाजनक समाधान के रूप मेें उभर रहा है। 
डिजिटल रूप स े उत्पन्न डेटासेट वास्तविक जानकारी की सरंचना और पैटर््न की नकल 

करत ेहैैं, लकेिन उनमेें कोई वास्तविक व्यक्तिगत रिकॉर््ड नहीीं होता है, जिसस ेएजेेंसियोों को कम जोखिम 

के साथ रुझानोों का विश्लेषण और प्रणालियोों का परीक्षण करन ेमेें मदद मिलती है।

ऐस ेसमय मेें जब साइबर खतरोों और डेटा चोरी की घटनाएँ बढ़ रही हैैं, सार््वजनिक ससं्थानोों मेें 

गोपनीयता-सरुक्षित उपकरणोों की माांग तजेी स ेबढ़ रही है।

यटूा खदु को एक शरुुआती अपनान ेवाल े राज्य के रूप मेें स्थापित कर रहा है। राज्य के मखु्य 

गोपनीयता अधिकारी सिथंटेिक डेटा को “एक नया क्षितिज” बतात ेहैैं और कहत ेहैैं कि विभिन्न एजेेंसियोों 

मेें नवाचार और गोपनीयता सरुक्षा के बीच सतंलुन बनान ेके लिए इस तकनीक के प्रति रुचि लगातार 

बढ़ रही है। यटूा सिथंटेिक डेटा को राज्य के काननू मेें परिभाषित करन ेवाला दरु््लभ राज्य भी बन गया 

है, जो यह दर्शाता है कि कृत्रिम डेटा उपकरणोों के विकसित होन ेके साथ राज्य एक सक्रिय और दरूदर्शी 

दृष्टिकोण अपना रहा है तथा व्यापक डिजिटल आधनुिकीकरण के लिए तैयारी कर रहा है।

इस तकनीक का आकर््षण स्पष्ट है: सिथंटेिक डेटा सार््वजनिक क्षेत्र की टीमोों को जानकारी साझा 

करन,े बहेतर परू्वानमुान मॉडल विकसित करन ेऔर उभरती तकनीकोों पर प्रयोग करन ेमेें मदद कर 

सकता है—वह भी सवंदेनशील विवरणोों को उजागर किए बिना। यह विशषे रूप स ेपरिवहन योजना, 

स्वास्थ्य सवेाओ ंऔर लाभ प्रशासन जसै ेक्षेत्ररों मेें उपयोगी हो सकता है, जहााँ वास्तविक डेटा तक पहँुच 

कड़़े नियतं्रणोों और जटिल प्रक्रियाओ ंके कारण सीमित रहती है।

फिर भी चनुौतियााँ बनी हुई हैैं। सिथंटेिक डेटा को वास्तविक जानकारी के साांख्यिकीय मलू्य को 

बनाए रखत े हुए यह सनुिश्चित करना होगा कि कोई गोपनीयता जोखिम न हो। यदि इस े गलत ढंग 

स ेतयैार किया गया, तो यह पूर्वाग्रह पदैा कर सकता है या वास्तविक दनुिया के व्यवहार को ठीक से 

प्रतिबिबंित नहीीं कर पाएगा। इस सतंलुन को बनाए रखना सार््थक अपनान ेके लिए महत्वपूर््ण होगा, और 

विशषेज्ञञों का कहना है कि जसैे-जसै ेतकनीक विकसित होगी, कठोर सत्यापन और पारदर््शशिता मानकोों 
की आवश्यकता और भी बढ़़ेगी।

फिलहाल, यटूा प्रारंभिक चरण मेें है। नीति निर्माताओ ंऔर तकनीकी विशषेज्ञञों द्वारा पायलट कार््यक्रमोों 
और शासन ढााँच ेपर काम किया जा रहा है ताकि भविष्य मेें इसक प्रभावी उपयोग का मार््गदर््शन किया जा 
सक। उनकी प्रगति यह तय कर सकती है कि अन्य राज्य सिथंटेिक डेटा को कैस ेअपनात ेहैैं—क्या यह 
आधनुिक शासन मेें एक मानक उपकरण बनेगा या केवल एक प्रयोगात्मक प्रवृत्ति बनकर रह जाएगा।

साझा किए। मॉरीशस के प्रतिनिधिमडल न ेअपनी डिजिटल मॉरीशस विज़न को गति देन ेके लिए इन 
समाधानोों को अपनाने और स्थानीय आवश्यकताओ ंके अनसुार अनकूुलित करन ेमेें गहरी रुचि दिखाई, 
जिसका लक्ष्य एक समावेशी और नवाचार-प्रधान डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

दोनोों देशोों न ेतकनीक-चालित पहलोों के माध्यम स ेद्विपक्षीय सहयोग को बढ़़ान ेकी अपनी प्रतिबद्धता 
दोहराई। उन्हहोंन ेडिजिटल पहचान, सरुक्षित डेटा विनिमय, डिजिटल भगुतान तथा एआई-सक्षम शासन 
जसैी चनुौतियोों का समाधान करन ेके लिए संयकु्त समाधान विकसित करन ेके महत्व पर बल दिया।

बठैक का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि दोनोों देश उच्च-स्तरीय सवंाद को नियमित बनाए 
रखेेंगे, सयंकु्त क्षमता निर्माण प्रयासोों को आगे बढ़़ाएँगे और दोनोों देशोों की तकनीकी टीमोों के बीच घनिष्ठ 
सहयोग को प्रोत्साहित करेेंगे।
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संपादित : अर््चना शर्मा

वेब अभिगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) पर एनआईसी की कार््यशालाएँ

अ  भिगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) कोई विशेषता नहीीं है - 
यह सम्मान का द्वार है। यह वह शाांत आश्वासन है कि 
हर नागरिक, अपनी क्षमता की परवाह किए बिना, 

शासन के डिजिटल गलियारोों मेें कदम रख सकता है और खुद को 
शामिल महसस कर सकता है। डिजिटल इंडिया के युग मेें, पहँुच 
सुनिश्चित करना केवल राज्य का दायित्व नहीीं है, बल्कि यह एक 
अवसर है जिसके माध्यम से हम शासन के ताने-बाने मेें विश्वास, 
संवेदनशीलता और समानता को बुन सकते हैैं।

राष्ट् रीय सचूना-विज्ञान केें द्र, अपनी मीडिया सचूना विज्ञान प्रभाग 
के माध्यम स,े इस दृष्टिकोण को शाांत दृढ़ता के साथ आग ेबढ़़ा रहा 
है। एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब एनआईसी की आधिकारिक 
वबेसाइट परूी तरह स ेसलुभ हो गई - यह उपलब्धि मीडिया सचूना 
विज्ञान प्रभाग के अथक  प्रयासोों, वबे प्रौद्योगिकी प्रभाग की तकनीकी 
दक्षता, और पूरे सगंठन मेें प्रमखु विभाग, सिस्टम इंटिग्रेशन 
अधिकारी, विभागाध्यक्ष, और अधिकारियोों के अटूट समर््थन से 
सभंव हुई। यह महज़ एक तकनीकी उन्नयन नहीीं था, बल्कि यह एक 
स्पष्ट सदेंश था: समावशे हमारी डिजिटल यात्रा का आधार बनगेा।

इस गति को आग ेबढ़़ात ेहुए, मीडिया सचूना विज्ञान प्रभाग ने 
20 अगस्त 2025 और 25 सितबंर 2025 को वबे पहँुच पर दो 
कार््यशालाएँ आयोजित कीीं। य ेबठैकेें  महज़ प्रशिक्षण सत्र नहीीं थीीं; 
य ेजिम्मेदारी पर, क्षमता निर्माण पर, और भारत के डिजिटल शासन 
को समावेशिता के उच्चतम मानकोों डब्ल्यू.सी.ए.जी. 2.1 स्तर एए 

तकनीकी प्रस्तुतिकरण और 
व्यावहारिक ज्ञान

कार््यशालाओ ंका मखु्य केें द्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता 

मंत्रालय के दिव्ययांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ सचूीबद्ध एक 

वबे पहँुच ऑडिटिगं सगंठन द्वारा दिया गया विस्तृत प्रस्तुतिकरण था।

•	 ये सत्र, डिजिटल दनुिया के अभ्यासकर्ताओ ं के लिए एक 

मार््गदर््शशिका की तरह हैैं

•	 वे सामान्य बाधाएँ जो नागरिकोों को बाहर कर देती हैैं, और उन्हहें 

दरू करने के व्यावहारिक तरीके

•	 पहँुच के क्षेत्र मेें अंतर्राष्ट् रीय सर्वोत्तम अभ्यास, जो डिज़़ाइन के 

साथ-साथ संवेदनशीलता पर भी आधारित हैैं

•	 उन उपकरणोों का प्रदर््शन - स्वचालित और मैन्युअल - जो 

समावेशन को ठोस तरीके से मापते हैैं

•	 सुलभ पीडीएफ बनाने और वेबसाइटोों को वैश्विक मानकोों के 

साथ संरेखित करने की रणनीतियााँ

•	 सौौंदर््यशास्त्र से समझौता किए बिना पहँुच को सहज रूप से 

एकीकृत करने के व्यावहारिक तरीके

इन प्रदर््शनोों न े ज्ञान को अनभुव मेें बदल दिया, जिससे 

प्रतिभागियोों न ेपहँुच को केवल सिद्धधांत के रूप मेें नहीीं, बल्कि एक 

कार््यशील वास्तविकता के रूप मेें देखा।

सहभागी चर्चाएँ और मुख्य निष्कर््ष
वास्तविक शिक्षा सवालोों के साथ जीवतं हो उठी। प्रतिभागियोों 

न ेपरुानी सामग्री, बदलाव का विरोध करन ेवाले कार््यप्रवाहोों, और 

डिजिटल समावेशिता को आगे बढ़़ाना

और जी.आई.जी.डब्ल्यू. 3.0 - के साथ सरेंखित करन ेपर केें द्रित 
गहन बातचीत थीीं।

प्रारंभिक वक्तव्य और मुख्य वक्ता के 
विचार

कार््यशालाओ ं की शुरुआत मीडिया सचूना विज्ञान प्रभाग के 
विभाग प्रमखु श्री वीरेेंद्र कुमार त्यागी की स्थिर आवाज़ के साथ 
हुई, जिन्हहोंने प्रतिभागियोों को याद दिलाया कि पहँुच केवल नियमोों 
के अनपुालन का मामला नहीीं है, बल्कि यह उन सभी की साझा 
जिम्मेदारी है जो नागरिकोों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर््म बनात ेऔर 
उनका रखरखाव करत ेहैैं।

सवंाद को दिशा देत ेहुए, सशु्री तहुिना कुमार, निदेशक (आईटी), 
न े प्रतिभागियोों स े आग्रह किया कि वे पहँुच को डिज़़ाइन के केें द्र 
मेें रखेें - इसे बाद मेें जोड़़ा गया विचार नहीीं, बल्कि हर चनुाव का 
मार््गदर््शन करने वाला सिद्धधांत मानेें। उनके शब्ददों न ेइस विश्वास को 
आकार दिया कि सच्चा शासन समावेशन से ही शरुू होना चाहिए।

मखु्य भाषण श्री प्रशाांत कुमार मित्तल, उप महानिदेशक और 
समहू प्रमखु, मीडिया सचूना विज्ञान प्रभाग, द्वारा दिया गया। उन्हहोंने 
एनआईसी की उस रणनीतिक भमूिका पर बात की, जो डिजिटल 
स्पेस को न केवल मज़बतू और कुशल बल्कि सवेंदनशील और 
नागरिक-अनकूुल भी बनाता है। उन्हहोंन े अधिकारियोों स े “सबके 
लिए डिज़़ाइन” सिद्धधांतोों को अपनान े का आह्वान किया, जिसमेें 
समावेशिता को कोड की हर लाइन, हर पेज और हर सवेा मेें समाहित 
किया जा सके। उन्हहोंने कहा कि पहँुच पारदर््शशिता, समावेश और 
स्थिरता - जो स्वयं शासन की भावना को बनाए रखत ेहैैं - उन मूल्ययों 
स ेअविभाज्य है।

तहुिना कुमार 
तकनीकी निदेशक
tuhina@nic.in

वीरेेंद्र कुमार त्यागी 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
vk.tyagi@nic.in

प्रशाांत कुमार मित्तल 
उप महानिदेशक एवं एचओजी
pk.mittal@nic.in
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एनआईसी के व्यापक, विविध प्लेटफार्ममों पर पहँुच सनुिश्चित करन ेके 

बारे मेें पछूा। हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट, व्यावहारिक समाधानोों के साथ 

दिया गया, जिनमेें तकनीकी गहराई और सरलता दोनोों शामिल थीीं।

इन चर्चाओ ंस ेमखु्य सबक उभरे

•	 अभिगम्यता को हर डिजिटल पहल की शुरुआत मेें ही बुना 

जाना चाहिए

•	 यदि अनुपालन को बनाए रखना है, तो ऑडिट अनियमित नहीीं, 

बल्कि नियमित होने चाहिए

•	 परीक्षण स्वचालित और मानव-चालित दोनोों होने चाहिए, क्ययोंकि 

सवंदेनशीलता को केवल सॉफ्टवयेर पर नहीीं छोड़़ा जा सकता

•	 सबसे महत्वपूर््ण, क्षमता भीतर ही विकसित की जानी चाहिए 

- डेवलपर््स, डिज़़ाइनर और प्रशासकोों को अभिगम्यता को एक स्व-

प्रेरित अभ्यास के रूप मेें अपनाना होगा

विकसित भारत के लिए साझा 
प्रतिबद्धता

कार््यशालाओ ंका समापन किसी निष्कर््ष के साथ नहीीं, बल्कि 

दृढ़ सकंल्प के साथ हुआ। राज्ययों और मंत्रालयोों के अधिकारियोों न,े 

चाहे व ेव्यक्तिगत रूप स ेउपस्थित होों या वीडियो के माध्यम स ेजडु़़े 

होों, एक साझा दृष्टिकोण के साथ विदा ली: भारत मेें डिजिटल शासन 

के लिए अभिगम्यता को एक मूल सिद्धधांत बनाना।

सत्ररों की स्पष्टता, व्यावहारिक ज्ञान की प्रासगंिकता और उनमेें 

निहित भविष्योन्मुखी ऊर्जा की व्यापक रूप स ेसराहना की गई। 

इसस भी अधिक, उन्हहोंन े एक नतेा के रूप मेें एनआईसी की 
भमूिका को फिर स ेस्थापित किया - एक ऐसा सगंठन जो न केवल 
प्रौद्योगिकी का निर्माण कर रहा है, बल्कि डिजिटल समावशेन की 
नतैिकता को भी आकार दे रहा है।

ऐसी पहलोों के माध्यम स,े मीडिया सचूना विज्ञान प्रभाग ने 
अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है: इस यात्रा को जारी रखना, हर स्तर 
पर अभिगम्यता को मजबतू करना, और यह सनुिश्चित करना कि 
डिजिटल इंडिया न केवल उन्नत हो, बल्कि समावेशी, नागरिक-
केें द्रित और भविष्य के लिए तयैार भी हो।

इस दृष्टिकोण मेें ही विकसित भारत का वादा निहित है - एक 
ऐसा राष्टट्र  जहााँ डिजिटल शासन केवल दक्षता के बारे मेें नहीीं, बल्कि 
जडु़़ाव के बारे मेें है।

ऊपरी सबुनसिरी मेें य.ूएस.पी.एन. मोबाइल ऐप लॉन्च किया गयाऊपरी सबुनसिरी मेें य.ूएस.पी.एन. मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया

उ   पायुक्त श्री तासो गाम्बो ने गुरुवार को यू.एस.पी.एन. एंड््ररॉ इड मोबाइल ऐप लॉन्च किया, 
जिसका उद्देश्य आधिकारिक सूचनाओ ं तक जनता की पहँुच मेें सुधार लाना है। इस 
कार््यक्रम मेें जिला विभागाध्यक्ष और प्रभारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री दिनेश 

कुमार रजक उपस्थित थे।

यह ऐप नागरिकोों को भसू्खलन अलर््ट, त्योहारोों की अपडेट, रूट मपै, विज्ञापन और सामान्य 
घोषणाओ ंजसैी जिला सचूनाओ ंको सीध ेअपन ेस्मार््टफोन पर आसानी स ेदेखन ेऔर डाउनलोड करन ेमेें 
सक्षम बनाता है। अधिकारी सार््वजनिक सचूनाओ ंऔर सपंर््क  सचूियोों सहित प्रमाणित पीडीएफ दस्तावेज़ 
अपलोड कर सकत ेहैैं, जिसस ेपारदर््शशिता और समय पर संचार सनुिश्चित करन ेमेें मदद मिलती है।

डीसी गाम्बो ने कहा कि इस पहल से नागरिकोों को कहीीं से भी महत्वपूर््ण जानकारी प्राप्त करने  
की अनुमति मिलने से लाभ होगा। डीआईओ ने उपस्थित लोगोों को ऐप की तकनीकी व्यवस्था के बारे 
मेें जानकारी दी।यह लॉन्च ऊपरी सुबनसिरी मेें डिजिटल शासन को मजबूत करने की दिशा मेें एक 
कदम है।

– दिनेश कुमार राजक, अरुणाचल प्रदेश



informatics.nic.in44 अक्टूबर 2025

समाचारोों मेें

केरल के माननीय राजस्व मंत्री ने सर्वेक्षण रिकॉर््ड के ऑनलाइन वितरण के लिए एक अत्याधुनिक 
कियोस्क का उदघ्ाटन किया

– सैयद मुमताज़ हुसैन, बिहार

– सूसी एम., केरल

पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया

पटना उच्च न्यायालय के मखु्य न्यायाधीश न ेसी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन पटना उच्च न्यायालय के मखु्य न्यायाधीश न ेसी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन 
का शभुारंभ कियाका शभुारंभ किया

एन्टे भ‍ूमि कार््यक्रम के तहत सर्वे रिकॉर््ड के ऑनलाइन वितरण के लिए केरल ने एन्टे भ‍ूमि कार््यक्रम के तहत सर्वे रिकॉर््ड के ऑनलाइन वितरण के लिए केरल ने 
कियोस्क लॉन्च किया       कियोस्क लॉन्च किया       

स रकारी विभागोों मेें काननूी कार््यप्रवाह को सवु्यवस्थित करन ेकी दिशा मेें एक कदम उठाते 
हुए, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कोर््ट केस मनैजेमेेंट सिस्टम (सी.
सी.एम.एस.) मोबाइल एप्लिकेशन का शभुारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य कोर््ट केसोों 

के प्रबंधन को मज़बतू करना, समय पर अनपुालन सनुिश्चित करना और वादकारियोों के लाभ के लिए 
विवादोों का तज़ेी स ेनिपटारा करना है।

सी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन एक सरल डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है जिसके माध्यम 
स ेसबंधंित हितधारक वास्तविक समय मेें केस की प्रगति को ट््र रैक कर सकते हैैं, अनपुालन की निगरानी 

के  
रल सरकार के सर्वेक्षण और भमूि रिकॉर््ड निदेशालय के ‘एन्टे भमूि’ डिजिटल सर्वेक्षण 
कार््यक्रम के हिस्से के रूप मेें, सर्वेक्षण रिकॉर््ड के ऑनलाइन वितरण के लिए एक 
अत्याधनुिक कियोस्क का उदघ्ाटन केरल के माननीय राजस्व मतं्री द्वारा किया गया।

यह कियोस्क एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से 
नागरिक सवुिधापरू््वक डिजिटल रूप स े सर्वेक्षण किए गए मानचित्र और भमूि रिकॉर््ड खरीद सकते 
हैैं। एनआईसी द्वारा विकसित ‘एन्टे भमूि’ पोर््टल के साथ एकीकृत, यह सवुिधा नागरिकोों को सुरक्षित 
ऑनलाइन भगुतान करन ेऔर सीधे मानचित्र तथा रिकॉर््ड डाउनलोड करन ेमेें सक्षम बनाती है, जिससे 
भमूि-सबंधंी सवेाओ ंतक तज़े, पारदर्शी और परेशानी मकु्त पहँुच सुनिश्चित होती है।

यह पहल केरल के व्यापक “माय भमूि” कार््यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम 
स ेभमूि सर्वेक्षण और अभिलखेोों का रखरखाव का आधनुिकीकरण करना है। प्रक्रिया को डिजिटाइज़ 
और सवु्यवस्थित करके, यह प्रणाली मनै्युअल रिकॉर््ड पर निर््भरता कम करती है, पारदर््शशिता बढ़़ाती है 
और नागरिकोों को कहीीं भी, कभी भी महत्वपूर््ण भमूि जानकारी तक पहँुच प्रदान कर सशक्त बनाती है।

यह विकास डिजिटलकेरल की ओर राज्य की यात्रा मेें एक और मील का पत्थर है, जो दर्शाता है कि 
आईसीटी सचंालित शासन किस तरह नागरिक सवेाओ ंको बदल सकता है और आवश्यक रिकॉर््ड तक 
सार््वजनिक पहँुच मेें सधुार कर सकता है।

कर सकत ेहैैं और विभागोों के बीच अधिक प्रभावी ढंग स ेसमन्वय स्थापित कर सकत ेहैैं। अधिकारियोों 
को समय पर और सूचित कार््रवाई करन ेके लिए सशक्त बनाकर, इस प्लेटफॉर््म स ेलबंित मामलोों मेें 
कमी आन,े जवाबदेही बढ़न ेऔर शासन मेें मज़बतू कानूनी अनपुालन को बढ़़ावा मिलन ेकी उम्मीद है।

सी.सी.एम.एस. एप्लिकेशन का लॉन्च दक्षता, पारदर््शशिता और नागरिक-केें द्रित न्याय वितरण के लिए 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की न्यायपालिका और सरकार की साझा प्रतिबद्धता को रेखाांकित करता है।
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एनआईसी मणिपुर ने परीक्षा प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एम.एस.) पर एक दिवसीय 
प्रशिक्षण कार््यक्रम आयोजित किया

– निरीश वाहेन्गबाम, मणिपुर

– चंचल गोयल, उत्तराखंड

एनजीओ दर््पण पोर््टल पर तीसरी क्षेत्रीय कार््यशाला देहरादनू, उत्तराखंड मेें आयोजित की गई

एनआईसी मणिपरु ने कोहसमे के लिए नए ई.पी.एम.एस. एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण एनआईसी मणिपरु ने कोहसमे के लिए नए ई.पी.एम.एस. एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण 
आयोजित कियाआयोजित किया

पारदर््शशिता और जवाबदेही को मज़बतू करन ेके लिए देहरादनू मेें एनजीओ दर््पण पारदर््शशिता और जवाबदेही को मज़बतू करन ेके लिए देहरादनू मेें एनजीओ दर््पण 
पोर््टल पर क्षेत्रीय कार््यशाला आयोजितपोर््टल पर क्षेत्रीय कार््यशाला आयोजित

प रीक्षा प्रससं्करण और प्रबधंन प्रणाली (ई.पी.एम.एस.), राष्ट्री य सचूना-विज्ञान केन्द्र मणिपुर 
द्वारा विकसित एक नया वबे-आधारित एप्लिकेशन है, जिस ेकाउंसिल ऑफ हायर सकेेें डरी 
एजकेुशन, मणिपरु (कोहसमे) के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार््यक्रम के माध्यम 

स ेपेश किया गया।

ई.पी.एम.एस. को माइक्रोसर््वविसज़े आर््ककि टेक्चर पर ओपन-सोर््स तकनीकोों का उपयोग करके 
बनाया गया है, जो मापनीयता, लचीलापन और मज़बूती सनुिश्चित करता है। इस ेपरीक्षा प्रक्रियाओ ंको 
सवु्यवस्थित करन ेऔर परीक्षा स ेसबंंधित कार्ययों के एंड-टू-एंड चक्र को कवर करते हुए प्रबधंन दक्षता मेें 
उल्लेखनीय वदृ्धि करन ेके लिए डिज़़ाइन किया गया है।

प्रशिक्षण कार््यक्रम का उद्देश्य कोहसेम अधिकारियोों को नई प्रणाली की विशषेताओ,ं कार््यक्षमताओ ं
और सचंालन पहलओु ंस ेपरिचित कराना था। व्यावहारिक सत्ररों के माध्यम स,े प्रतिभागियोों को मार््गदर््शन 
दिया गया कि ई.पी.एम.एस. का उपयोग परीक्षा डेटा प्रबंधन मेें सधुार लान,े मैन्युअल हस्तक्षेपोों को कम 
करन ेऔर तेज़, अधिक पारदर्शी परिणाम प्रदान करन ेके लिए कैसे किया जा सकता है।

यह पहल अभिनव, नागरिक-केें द्रित डिजिटल समाधान विकसित करने की एनआईसी मणिपुर 
की प्रतिबद्धता को रेखाांकित करती है, जो शासन को मज़बूत करत ेहैैं और मखु्य प्रशासनिक कार्ययों का 
आधनुिकीकरण करत ेहैैं। ईपीएमएस के साथ, कोहसेम परीक्षा प्रबंधन मेें बेहतर सटीकता, दक्षता और 
पारदर््शशिता स ेलाभान्वित होन ेके लिए तैयार है, जो मणिपुर के शिक्षा क्षेत्र मेें डिजिटल परिवर््तन की दिशा 
मेें एक महत्वपूर््ण कदम है।

ए  नजीओ दर््पण  पोर््टल पर तीसरी क्षेत्रीय कार््यशाला उत्तराखडं के देहरादनू मेें आयोजित की गई, 
जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारियोों को जागरूक करना और एनजीओ को प्रभावी ढंग से 
अनदुान जारी करन ेके लिए पोर््टल के डेटा एनालिटिक्स डैशबोर््ड के उपयोग पर व्यावहारिक 

प्रशिक्षण प्रदान करना था।

इस कार््यशाला मेें उत्तराखंड सरकार, नीति आयोग, सार््वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नोडल 

अधिकारियोों और संबधंित राज्ययों के राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारियोों के वरिष्ठ अधिकारियोों ने भाग 

लिया। इंटरैक्टिव सत्ररों और प्रदर््शनोों के माध्यम स,े प्रतिभागियोों को पोर््टल की विशषेताओ ंको नवेिगटे 

करन,े डेटा का विश्लेषण करने और अनुदान आवटंन मेें निर््णय लेन ेमेें सधुार के लिए डिजिटल उपकरणोों 

का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

एनजीओ दर््पण  पोर््टल, जिसका प्रबंधन एनआईसी के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग करता है, 
सरकार और स्वैच्छिक संगठनोों के बीच डिजिटल पलु का काम करता है। यह सनुिश्चित करता है कि 
एनजीओ से संबधंित डेटा सटीक, सुलभ और सत्यापन योग्य हो, जिससे शासन प्रक्रियाओ ंमेें पारदर््शशिता, 
दक्षता और जवाबदेही को बढ़़ावा मिलता है।

राज्य के अधिकारियोों को डिजिटल उपकरणोों और वास्तविक समय के विश्लेषण स ेसशक्त बनाकर, 
कार््यशाला न ेसरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि एनजीओ को अनदुान समय पर, पारदर्शी और 
जवाबदेह तरीके से जारी किया जाए, जिससे नागरिक समाज और शासन संस्थानोों के बीच विश्वास 
मज़बतू हो।
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डीआईओ मीट मेें श्री वीटीवी रमना (राज्य समन्वयक), श्री आशीष विक्रम अस्थाना (डेटा सेेंटर नॉन-आईटी इंफ्रा समूह प्रमुख), श्री गुंटुकु प्रसाद (राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी) और श्री राधा कृष्ण 
(सहायक राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी) ने मुख्य संबोधन दिया

कोल इंडिया चयेरमनै ने भमूि रिकॉर््ड को डिजिटल बनान ेऔर पुनर्वास प्रयासोों को कोल इंडिया चयेरमनै ने भमूि रिकॉर््ड को डिजिटल बनान ेऔर पुनर्वास प्रयासोों को 
मज़बतू करन ेके लिए कोल-आर.आर. पोर््टल का उदघ्ाटन कियामज़बतू करन ेके लिए कोल-आर.आर. पोर््टल का उदघ्ाटन किया

डिजिटल शासन को मज़बतू करन ेके लिए एनआईसी तेलगंाना ने हैदराबाद मेें डिजिटल शासन को मज़बतू करन ेके लिए एनआईसी तेलगंाना ने हैदराबाद मेें 
डीआईओ/ डीआईए  मीट 2025 की मजेबानी कीडीआईओ/ डीआईए  मीट 2025 की मजेबानी की

को   ल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष न ेकोल-आर.आर.  (कॉनसॉलीडेशन ऑफ अकाउंटेबल 
लैैंड, रिहैबिलिटेशन ऐडं रिसैटलमेेंट) पोर््टल का उदघ्ाटन किया, जिस ेएनआईसी ने 
विकसित किया है। यह कोयला खनन कार्ययों के लिए भमूि रिकॉर््ड को डिजिटल बनाने 

और पनुर्वास प्रक्रियाओ ंको सवु्यवस्थित करन ेकी दिशा मेें एक अग्रणी कदम है।

कोलआरआर पोर््टल https://eclcoalrr.in पर उपलब्ध, भमूि-सबंधंी डेटा की प्रभावी निगरानी, 
त्वरित अनमुोदन और पारदर्शी प्रबधंन को सक्षम करने के लिए जीआईएस-आधारित मपैिगं  को एकीकृत 
करता है। यह भूमि अधिग्रहण, पनुर्वास और पुनर्स्थापन को ट््र रैक करन ेके लिए एक एकीकृत डिजिटल 
प्लेटफॉर््म के रूप मेें कार््य करता है, साथ ही यह सनुिश्चित करता है कि परियोजना प्रभावित परिवार 
(पी.ए.एफ.ए.) और उनके नामाांकित व्यक्ति आसानी से प्राप्त होन ेवाले लाभोों तक पहँुच सकेें  और उनका 
दावा कर सकेें ।

ए    नआईसी तेलगंाना न ेजिला सूचना-विज्ञान अधिकारियोों और जिला सूचना-विज्ञान सहयोगियोों 
(डीआईए) को एक साझा मंच पर एकत्र करन,े सहयोग करने और नवाचार करन ेके लिए 15 
सितंबर 2025 को डीआईओ/ डीआईए  मीट – 2025 का सफलतापरू््वक आयोजन किया।

यह बठैक इंटरैक्टिव सत्ररों और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक गतिशील मचं थी, जिसमेें चर्चाएँ 

डिजिटल बनुियादी ढाांच,े सूचना-विज्ञान और सवेा वितरण पर केें द्रित थीीं। प्रतिभागियोों न े सर्वोत्तम 

अभ्यासोों को साझा किया, उभरती प्रौद्योगिकियोों का पता लगाया और ज़िला-स्तरीय ई-गवर्ननेंस पहलोों को 

मज़बतू करन ेकी रणनीतियोों पर विचार-विमर््श किया।

क्षमता-निर्माण और सहयोगात्मक समस्या-समाधान पर ध्यान केें द्रित करके, इस आयोजन न ेज़िला 

– अर््चना शर्मा, दिल्ली

– रेयनिल जॉन, तेलंगाना

केें द्ररों को सशक्त बनान ेऔर तलेगंाना के लिए एक मज़बतू डिजिटल शासन ढााँच ेको आकार देन ेमेें की 
महत्वपूर््ण भूमिका को दोहराया। सत्ररों न ेइस बात पर प्रकाश डाला कि जमीनी स्तर पर प्रभावी डिजिटल 
हस्तक्षेप किस प्रकार पूरे राज्य मेें पारदर््शशिता, दक्षता और नागरिक सवेा वितरण को बढ़़ा सकत ेहैैं।

डीआईओ/ डीआईए  मुलाकात 2025 न ेन केवल ज़िला-स्तरीय प्राथमिकताओ ंको राज्य और राष्ट्री य 
डिजिटल परिवर््तन लक्ष््यों के साथ सरेंखित करन ेका अवसर प्रदान किया, बल्कि नवाचार-संचालित 
शासन की भावना को भी रेखाांकित किया जो एनआईसी के मिशन का मार््गदर््शन करती रहती है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने एनआईसी द्वारा विकसित कोलआरआर पोर््टल का उदघ्ाटन किया

सिस्टम मेें पारदर््शशिता, पहँुच और जवाबदेही लाकर, यह पोर््टल जमीन मालिकोों, विस्थापित परिवारोों 
और कोयला क्षेत्र के हितधारकोों के लिए प्रक्रियाओ ंको सरल बनाता है। यह न केवल परिचालन दक्षता 
बढ़़ाता है, बल्कि यह भी सनुिश्चित करता है कि परियोजना प्रभावित परिवार के लिए कल्याणकारी उपाय 
समय पर और न्यायपूर््ण तरीके स ेलाग ूकिए जाएँ।

कोल-आर.आर. का लॉन्च स्थायी विकास के लिए डिजिटल नवाचार का लाभ उठान ेकी कोल इंडिया 
और एनआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोयला खनन के माध्यम 
स ेहोन ेवाला आर््थथिक विकास सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक सशक्तिकरण के साथ सतंलुित हो।
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एआई के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना” विषय पर एक टेक-बूट कैैं प का उदघ्ाटन श्रीमती अनु गर््ग, आईएएस, विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं अभिसरण और जल संसाधन विभाग, 
ओडिशा सरकार द्वारा किया गया

एनआईसी द्वारा विकसित आंध्र प्रदेश सूचना आयोग की नई वेबसाइट

आधं्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल न ेराज्य सचूना आयोग की नई वबेसाइट का आधं्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल न ेराज्य सचूना आयोग की नई वबेसाइट का 
शभुारंभ कियाशभुारंभ किया

भवुनशे्वर मेें “एआई के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना” पर तकनीकी बटू भवुनशे्वर मेें “एआई के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना” पर तकनीकी बटू 
कैैं प का उदघ्ाटनकैैं प का उदघ्ाटन

आ ं   ध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल न े8 सितबंर 2025 को आधं्र प्रदेश सचूना आयोग की 
नई वबेसाइट का उदघ्ाटन किया, जिस ेराष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) द्वारा 
विकसित किया गया है और यह https://sic.ap.gov.in पर उपलब्ध है।

इस नए रूप मेें लॉन्च किए गए पोर््टल मेें आधं्र प्रदेश सचूना आयोग की सनुवाई की सीधा प्रसारण की 

सवुिधा शुरू की गई है, जो शासन मेें पारदर््शशिता, जवाबदेही और सार््वजनिक विश्वास को बढ़़ान ेकी दिशा 

मेें एक महत्वपरू््ण कदम है। इसके अतिरिक्त, वबेसाइट सचूना के सक्रिय प्रकटीकरण का समर््थन करती 

है, पहँुच मेें सधुार करती है और नागरिकोों को उनके सूचना का अधिकार (आरटीआई) का अधिक प्रभावी 

ढंग से उपयोग करन ेके लिए सशक्त बनाती है।

एक आधनुिक, उपयोगकर्ता-अनकूुल इंटरफ़ेस के साथ, यह पोर््टल अधिक सार््वजनिक पहँुच, कुशल 

शिकायत निवारण और बहेतर नागरिक जडु़़ाव सनुिश्चित करन ेके लिए आवश्यक सवेाओ ंको एकीकृत 

करता है। यह लॉन्च खलु ेशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर््म का लाभ उठाने की आंध्र प्रदेश की निरंतर 

प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य भर मेें ई-गवर्ननेंस पहलोों को मज़बतू करने मेें एनआईसी की भूमिका 

को रेखाांकित करता है।

ओ     डिशा सरकार के विकास आयुक्त एव ंअतिरिक्त मखु्य सचिव, योजना एवं अभिसरण 
और जल ससंाधन विभाग की श्रीमती अन ुगर््ग, आईएएस. न े8 सितंबर 2025 को 
राष्ट्री य सचूना-विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियोों की उपस्थिति मेें “एआई 

के माध्यम स ेशासन को सशक्त बनाना” विषय पर एक तकनीकी बूट कैैं प का उदघ्ाटन किया।

यह आयोजन शासन के लिए आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस का लाभ उठान ेकी दिशा मेें एक महत्वपूर््ण 

कदम था। इस अवसर पर, एनआईसी द्वारा विकसित एआई-सचंालित परियोजनाओ ंको उजागर करन े

वाली एक विवरणिका  जारी की गई, जिसमेें सार््वजनिक सेवा वितरण, डेटा-आधारित निर््णय लेन ेऔर 

नागरिक जडु़़ाव मेें एआई के अभिनव अनपु्रयोगोों को प्रदर््शशित किया गया।

कार््यक्रम के हिस्से के रूप मेें, भवुनशे्वर मेें नए नवीनीकृत एनआईसी प्रशिक्षण केें द्र का भी उदघ्ाटन 

– विनय सोवपति, आंध्र प्रदेश

– जयंता कुमार मिश्रा, ओडिशा

किया गया, जिससे निरंतर सीखन े और डिजिटल क्षमता-निर्माण का समर््थन करने के लिए एक 
अत्याधनुिक सवुिधा का निर्माण हुआ। इसके अलावा, केें द्र और राज्य सरकारोों के 100 स ेअधिक वरिष्ठ 
अधिकारियोों के लिए एक विशषे एआई कार््यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओ ं
और प्रशासकोों को शासन मेें पारदर््शशिता, दक्षता और सवेा वितरण मेें सधुार के लिए एआई की क्षमता के 
बारे मेें जागरूक करना था।

यह तकनीकी बटू कैैं प ओडिशा और पूरे भारत मेें अगली पीढ़़ी के डिजिटल परिवर््तन को चलान ेकी 
एनआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह सनुिश्चित करता है कि एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियोों का 
उपयोग समावेशी और नागरिक-केें द्रित शासन के लिए किया जाए।
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रा ष्ट् रीय सचूना-विज्ञान केें द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित दो प्रमखु डिजिटल शासन प्लेटफॉर््म—
सर््वविसप्लस और यू-डाइस+  (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुके शन 
प्लस)—को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (य.ूआई.डी.ए.आई.) द्वारा हैदराबाद मेें 

आयोजित ‘आधार सवंाद 2025’ मेें तकनीकी श्रेणी के  तहत राष्ट् रीय पहचान मिली है।

सर््वविसप्लस फ्रे मवर््क  को एकीकृत, नागरिक-केें द्रित वितरण मॉडल के  माध्यम से सरकारी सेवाओ ं
की दक्षता और पहँुच बढ़़ाने मेें उसके  उत्कृष्ट  योगदान के  लिए सम्मानित किया गया। इस प्लेटफॉर््म ने 
राज्ययों और केें द्र शासित प्रदेशोों मेें विभागोों को नागरिकोों को निर्बाध, पारदर्शी और डिजिटल-प्रथम सेवाएँ 
प्रदान करन ेमेें सक्षम बनाया है, जिसस ेभारत मेें ई-गवर्ननेंस की नीींव मज़बतू हुई है।

व्यापक स्कू ल शिक्षा डेटा प्रबंधन के  लिए विकसित यू-डाइस+ प्लेटफॉर््म को, छात्ररों के  आधार-
आधारित अनिवार््य बायोमेट््ररिक अपडेट को संभव बनान ेमेें उसकी महत्वपरू््ण भमूिका के  लिए ‘अभिज्ञान 
प्रमाण पत्र’ स ेसम्मानित किया गया। शिक्षा रिकॉर््ड की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सनुिश्चित करके , 

रा ष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र केरल द्वारा विकसित ‘क्षीरश्री’ एप्लिकेशन को केरल राज्य 
ई-गवर्ननेंस परुस्कार (2021-22 और 2022-23) मेें ई-नागरिक सवेा वितरण श्रेणी मेें द्वितीय 
परुस्कार स ेसम्मानित किया गया है।

यह परुस्कार तिरुवनतंपरुम मेें आयोजित समापन समारोह मेें केरल के माननीय मखु्यमंत्री, श्री 

पिनाराई विजयन द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्ररों को 

बदलने वाले नागरिक-केें द्रित डिजिटल समाधानोों को अपनाकर ‘डिजिटल केरल’ को मज़बूत करने की 

राज्य की प्रतिबद्धता को रेखाांकित करता है।

‘क्षीरश्री’ प्लेटफॉर््म केरल मेें डेयरी क्षेत्र के आधनुिकीकरण के लिए डिज़़ाइन किया गया एक व्यापक 

डिजिटल पारिस्थितिकी ततं्र है। यह दधू की खरीद, पारदर्शी भगुतान वितरण, सहकारी सचंालन, आपूर््तति 

श््रृृंखला प्रबधंन और वास्तविक समय की निगरानी जसैी प्रक्रियाओ ंके एंड-टू-एंड प्रबधंन (शरुुआत से 

अतं तक प्रबधंन) को सगुम बनाता है। किसानोों और हितधारकोों के लिए सवेाओ ंको डिजिटाइज़ करके, 

यह प्लेटफॉर््म दक्षता, जवाबदेही और पहँुच सनुिश्चित करता है, जिससे राज्य भर के हजारोों डेयरी किसानोों 

को सीधा लाभ मिलता है। ‘क्षीरश्री’ को डिजिटल सवेा वितरण के एक मॉडल के रूप मेें मान्यता मिलना, 

प्रौद्योगिकी के माध्यम स ेनागरिक-प्रथम शासन मेें केरल की अग्रणी स्थिति को और मज़बतू करता है।

मे री पंचायत मोबाइल ऐप, जिस ेपंचायती राज मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विकसित किया 
गया है, को जिनवेा मेें आयोजित डब्ल्यू.एस.आई.एस. +20 हाई-लवेल इवेेंट मेें साांस्कृ तिक एवं 
भाषाई विविधता तथा स्थानीय कंटेेंट श्रेणी के अंतर््गत  डब्ल्यू.एस.आई.एस. प्राइसस 2025 

चैैंपियन अवॉर््ड स ेसम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली मेें माननीय पंचायती राज केें द्रीय मतं्री 

श्री राजीव रंजन सिहं को औपचारिक रूप स ेप्रदान किया गया, जबकि एनआईसी की वरिष्ठ तकनीकी 

निदशक श्रीमती सनुीता जैन न ेजिनवेा मेें भारत की ओर स ेयह सम्मान ग्रहण किया।

ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित यह ऐप देशभर की 2.65 

लाख ग्राम पंचायतोों के नागरिकोों को बहुभाषी सुविधा प्रदान करता है, जिसमेें बजट, विकास योजनाएँ, 

परियोजना प्रगति, अवसंरचना विवरण, शिकायत निवारण तथा मौसम संबंधी जानकारी शामिल है। 

परियोजनाओ ंका प्रस्ताव देने, कार्ययों की समीक्षा करने और ग्राम सभा के निर््णयोों तक पहँुच जैसी 

सुविधाओ ंके साथ यह ऐप पारदर््शशिता को बढ़़ावा देता है। यह प्लेटफ़़ॉर््म सामुदायिक भागीदारी को 

प्रोत्साहित करता है और डिजिटल सेवाओ ंके माध्यम से सूचना अंतराल को पाटने मेें मदद करता है।

यह सम्मान समावशेी, नागरिक-केें द्रित डिजिटल परिवर््तन मेें भारत के नतृेत्व को उजागर करती 

है, तथा यह सनुिश्चित करन ेकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है कि शासन मेें ग्रामीण आवाज़ सनुी जाए।

एनआईसी के सर््वविसप्लस और यू-डाइस+ 
प्लेटफॉर््म को ‘आधार संवाद 2025’ मेें 
सम्मानित किया गया

क्षीरश्री को केरल राज्य ई-गवर्ननेंस पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया

मेरी पंचायत ऐप ने जीता डब्ल्यू.एस.आई.
एस. पुरस्कार 2025 चैैंपियन अवार््ड

यू-डाइस+ नीति निर्माताओ ंऔर प्रशासकोों को वास्तविक समय की सटीक जानकारी प्रदान करता है, 
जिससे शिक्षा क्षेत्र मेें सचूित निर््णय लने ेमेें मदद मिलती है।

‘आधार सवंाद 2025’ मेें यह दोहरा सम्मान शिक्षा, शासन और पहचान प्रबधंन मेें राष्ट् रीय 
प्राथमिकताओ ंको आग ेबढ़़ान ेवाल ेस्के लबेल, अभिनव और नागरिक-उन्मुख डिजिटल समाधान बनाने 
मेें एनआईसी के नतृेत्व को रेखाांकित करता है। सर््वविसप्लस और यू-डाइस+  मिलकर सार््वजनिक 
सवेा वितरण को मज़बतू करन े और पारदर्शी, जवाबदेह शासन सुनिश्चित करन े मेें प्रौद्योगिकी की 
परिवर््तनकारी भूमिका को दर्शात ेहैैं।
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